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 कोई  wet  नहीं  था  ।  वे  विशेष  मामले  हैं  ।

 के  स्वदेश  प्रत्यागमन  जिनकी  वहां
 हमने  उनके  स्वदेश  प्रत्यागमन  के  लिये  व्यय

 यकता  नहीं  मार्गब्यय  वे  स्वयं  वहन  करते

 हैं
 किया  ।  उनमें  से  कुछ  ने  कहा  कि  हमਂ  इसे

 चुका  देंगे  हमने  उनसे  ले  लिया--कुछ  ने

 श्री  कृपाचार्य  जोशी  :  स्वदेश  प्रत्यागमन  नहीं  चुकाया  और  हमने  वहू  रक़म

 के  प्रमख  कारण  क्या  हूँ  ?  उड़ा  ही  दी  ।

 श्री  टी०  एस०  ए०
 श्री  अतीत  के  ०  जब  भारतीय

 इन  स्वदेश  लौटे  हुये  व्यक्तियों  के  पुनर्वास
 श्रमिक॑  बुढ़ापे  अथवा  अंगहीनता  या

 दुर्बलता ९  घर  भी  कुछ  घन  राशि  व्यय  की  गई
 हू

 ?
 के  कारण  अग्रेतर  [  करने  में  असमर्थ  हो

 जाते  हें  तो  उन्हें  साधारणतया  वापस  भेज  श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  मुझे  इस

 दिया  जाता  हैं  ।  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री
 बीर स्वामी

 :  क्या  यह  सच  हैं  कि
 स्त  से  आयात

 लका  सरकार की  सवा के  बहुत  से  भारतीयों  ७७१,  श्री  डी०  ato  शर्मा  कपों

 को  सेवा  से  पदत्याग  करने  का  नोटिस  दिया

 गया  है  तथा  लंका  स्थित  भारतीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  भारत-रूस  व्यापार  क़रार

 युक्त  नें  इस  कायें  के  विरुद्ध  विरोध  प्रदर्शित  में  हस्ताक्षर  होने  वाले  दिनः  से  248.0
 किया  क्योंकि  इससे  दोनों  देशों  के

 ~  के
 अन्त

 रूस  से  भारत  को  कुल  कितने
 मंत्रियों  के  क़रार  का  उल्लंघन  @  मूल्य  का  आयात  हुआ  है

 f
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 वाणिज्य  मंत्रों  कर मरकर  :  भारत  इस्पात  संयत्र

 के  विदेशी  व्यापार  के  अक्तूबर  १९५४  के  FU92.  थी  जी०  पो०  सिन्हा  :  क्यां

 wire  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 १९५३  से  Peay  तक  रूस  से

 भारत को  कुल  ७०  लाख  रुपये  का  आयात  भारत  सरकार  नें  विदेशों  से

 हुआ |
 इस  प्रकार  के  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  किये

 हैं  जिसमें  उन्होंने  भारत  में  लोहा  और  इस्पात
 थो  डो०  ato  शर्मा  रूस  से  भारत

 संयंत्र  स्थापित  करने  की  सेवायें  प्रस्तुत  की  हैं  ;
 को  किन  वस्तुओं  का  आयात  हुआ  है

 ?
 भीर

 भी  कर सरकर मुख्यतः

 कोलतार  के  अखबार  के  लकड़ी  उनकी शर्तें  क्या  हैं  ?

 की  लकड़ी  की  बनी  चाय  की  पेटियों  उत्पादन  मंत्री  हे०  सी०  :

 तथा  मोटर  कारों  का  आयात  हुआ  है  ।  तथा  .  लोहा  और  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  करनें  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी भी  डी०  पी०  किस  प्रकार  की

 मोटरकारों  का  आयात  हुआ  तथा  वे
 पराये  देश  ने  कोई  औपचारिक  आवेदन-पत्र

 नहीं  भेजा  किन्तु  कई  मौकों  पर  विदेशों
 कसा  वाम  दे  रही  हैं

 ?

 से  आये  हुये  प्रतिनिधियों  के  साथ  चर्चा  की

 श्री  कर मरकर  :  मुझे  इस  पर  सूचना  मई  भारत  संयुक्त  भारत-जापानी
 की  आवश्यकता  होगी  ।  उद्यम  के  रूप  में  एक  लोहा  तथा  इस्पात

 वो  पी०  नायर  :  इस  आयात  के  संयंत्र  स्थापित  करने  की  प्रस्थापना  के  सम्बन्ध

 में  १९५२  में  जापानी  व्यापारियों  के  साथ
 कुल  आंकड़े  उस  अवधि  में  हुये  कुल  आयात

 का  कौन  सा  प्रतिशत  हें ?
 चर्चा  हुई  थी  ।  इन  चर्चाओं  का  अन्ततः

 कोई  भी  लाभ  नहीं  हुआ  ।
 भी  कर मरकर  :  मेरे  माननीय  मित्र  को

 थे  आंकड़े  पुस्तकालय  में  मिल  जायेंगे  |  इसके  पहचान  कई  जमीन  साथी  के  साथ

 ब्या  रूस  से
 चर्चा  हुई  जिनके  परिणामस्वरूप  एक  क़रार

 थी  जी०  पी०  सिन्हा

 मोटर  कारों  तथा  अन्य  पूंजी  सामानों  हुआ  जिसके  अनुसार  वे  अब  भारत  में  सरकारी

 के  आयात  को  बढ़ाने  की  कोई  योजना  हे  ?  स्वामित्व  का  एक  इस्पात  संबंध  स्थापित  कर

 रहे  और  जिसके  सम्बन्ध  में  लोक-सभा
 थो  करमरकर :  पूंजी  सामान  को  जानकारी  भी  दी  जा  चुकी है  ।

 के  सम्बन्ध  में  है  तथा  मोटर  कारों के  सम्बन्ध

 में  नहीं है  ।  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  भी  थे  जि  रूसी

 श्री  डो०  सी ०  wat  क्या  यह  सौदा
 विशेषज्ञ  भारत  में  लोहा  तथा  इस्पात  संयंत्र

 स्थापित  करेंगे  ।  इन  विशेषज्ञों  के  एक  दल  को
 वस्त-विनिमय  के  आधार  पर  हो  रहा  हैं

 भारत  आने  का  निमंत्रण  दिया  गया  और
 अथवा  भारतीय  तथा  रूसी  मुद्रा  के  विनिमय

 द्वारा ?  वहू  आजकल यहीं  पर  है  ।  वें  बहुत  से  स्थानों

 का  निरीक्षण  और  उसके  बाद  उन  से

 वस्तु  विनिमय के  और  चर्चा  भी  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मार  पर  नहीं  हो  रहा  हैं  ।  सभा को  भी  जानकारी दी  गई  हें  ।
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 अभी  हाल  में  विदेशी  सहायता  पाने  की  श्री  के०  सी०  जहां  तक  इस

 कई  सामान्य  प्रस्थापनायें दी  गई  हें  जिन  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  रोड़केला  इस्पात

 संयंत्र  का  जमीन  उस
 करार  की

 wer  रूप  से  ब्रिटेन  की  हैं  जिस  में  उन्होंने

 भारत  में  एक  लोहा  तथा  इस्पात  संयंत्र
 शर्तो ंके  जो  हम  ने  उन  के

 पित  करने  को  कहा  है  ।  इस  समय  ये  सब  साथ  किया  किसी  विशेष  सीमा  तक

 अस्तापनायें प्रारम्भिक  स्थिति  में  हें  ।  समें  धन  लगाते  रहेंगे  ।  जहां  तक

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा
 :

 क्या  ब्रिटेन  की

 शोर  से  इस  प्रकार  की  प्रस्थापना  आई  थी  इस्पात  संयंत्र  का  प्रदान  अब  हमारा  निजी

 लो  बिड़ला  वालों  द्वारा  मानी  गई  किन्तु
 पंजी  लेने  का  कतई  अभिप्राय नहीं  2

 जहां  तक  अन्य  प्रस्थापना  का  सम्बन्ध
 राज्य  द्वारा  स्वीकृत  नहीं  हुई

 ?

 में  बता  चुका  हूं  कि  यह  सारी  बात  प्रारम्भिक
 थ्री  के०  सी०  मेरे  उत्तर  के

 अवस्था में  हैं  ।
 अन्तिम  भाग  में  इसी  बात  की  ओर  निर्देश

 इ  ।
 इसकी  स्वीकृति  अथवा  अस्वीकृति  के  नवेली  लिग्नाइट  खानें

 सम्बन्ध  में  अब  कोई  भी  wet  नहीं  उठता  FUQR,  डा०  राम  gan  क्या
 क्योंकि  भारत  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  उत्पादन  मंत्री  ८  १९५४  को  पूछे

 के
 प्रकाश

 में  ही  सारा  मामला  अब  गये  तारांकित  wet  संख्या  ६५५  के  उत्तर

 विचाराधीन है  ।
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 थी  जी०  पी०  में  जानना  चाहता  नवेली  लिग्नाइट  संसाधनों  से

 हूं  कि  क्या  ये  भावीਂ  संयंत्र  सरकारी  उद्यम  लाभ  उठाने  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भ  की  गई

 के  होंगे  अथवा  निजी  क्षेत्र  के  ?  अग्र  परियोजना  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 श्री है०  सी  ०  रेडडी  :  यह  तो  एक  हुई  और

 निक  oer  है  ।  हमਂ  यह  नहीं  कह  सकते  कि  क्या  उस  अग्र  परियोजना  को

 वास्तव  में  स्थिति -  क्या  होगी  ।  हमें  सामान्य  कोलम्बो  योजना  के  अंतगर्त  कोई  सहायता

 रूप
 से  भारत  कीਂ  औद्योगिक  नीति  को  दृष्टि  मिल  रही  है  ?

 में  रख  कर  ही  निर्णय करना  है  ।  उत्पादन  मंत्री  के०  Ato

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  इस  तथ्य को  मद्रास  सरकार  से  यह  जानकारी

 दृष्टि  में  रखते  हुये  कि  रूसी  कारीगर  यहां  मिल  चकी  है  कि  १९५४  के  अन्त

 गा  चुके  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  तक  इस  अग्र  परियोजना  के  सिलसिले  में

 रूसी  कारीगरों  की  सहायता  से  स्थापित  लगभग  cM  प्रतिशत  काम  पूरा  हो  चुका
 a किया  जाने  वाला  नया  संयन्त्र  एक  सरकारीਂ  हूं  |

 उद्यम  होगा  अथवा  निजी  क्षेत्र  का  उद्यम  ?
 किन्तु  लिग्नाइट

 श्री  के  सी
 ०  रेड्डी  :  ऐसा  माना  जाता  निक्षेपों  के  खनन  तथा  उन्हें  काम  में  लाने  के

 है  कि  यह  सरकारी  उद्यम  होगा  ।  लिये  एक  अग्र  प्रतिवेदन  की  तैयारी  के

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार
 सिले  में  सहायता  प्राप्त  की  गई  है  ।

 हमें  इस  बात  का  संकेत  देगी  कि  भारत  में  डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 में  जानना  चाहता
 इस्पात  ar  निर्माण  कराने  के  लिये  विदेशों  हूं  कि  इस  उद्योग  में  कितनी  भारतीय  पूंजी
 से  कितनी  निजी  पूंजी  मिलेगी  ?

 का  विनियोग  किया  गया  है  ?



 Be

 ४७  मौखिक  उत्तर  eve

 के०
 pine  भेजें गये

 प्रतिनिधिमंडल

 1  का  काय  दास  सरकार  द्वारा ग कप  ७४,  ठाकुर  लक्ष्मण
 सिह

 कारी  योजना  किया  जा  रहा  हे
 कया  प्रधान  मंत्री

 यह
 बताने

 की  क
 करेंगे

 बड़ी  योजना  के  सम्बन्ध  में  हमें  अभी  प्रतिवेदन  किः

 ह ९  हुआ  ह  और  वह  भारत  सरकार  जनवरी  १९५३  से

 विचाराधीन  है  ।
 १९५४  तक  कितने  प्रतिनिधि

 एस०  वो ०  राम स्वा मो  क्या  कारी  ग़र सरकारी  तथा  अहं-सर  री  विदेश

 शाम  योजना  का  परीक्षण  करने  और  भेजे  गये  ;  और

 प  पर  प्रतिवेदन  करने  के  लिये  विदेशी
 केन्द्र  ने  इन  प्रतिनिधि  मंडलों

 शेषों  की  एक  साथ  इस  स्थान  पर  भेजी

 #  हू  तथा  बया  प्रतिवेदन  प्राप्त हो  गया  हैं
 पर  कितना व्यय  किया  ?

 शौर  यदि  तो  क्या  उसे  सभा  पटल  पर  वैदेशिक-कार्डे  उपमंत्री  ग्रोस  नल के  ०

 1  जायेगा ?
 :

 और  ,  आवश्यक

 BB  सी ०  रेड्डी  प्रतिवेदन  हाल
 कारी  एकत्र  की  जा  रही हैं  और  क्या

 सभा  पर  रख  दी  जायेंगी  ।  umm
 म॑  प्राप्त  EA  ह  और  सरकार  उस  पर

 गार
 कर  है

 ।
 उसे  सभा  पटल

 पर  प्रधान  मंत्री  तथा  वैदिक-राय  एवं
 के  प्रदान  पर  बाद  में  विचार  किया  रक्षा  मंत्रो  जवाहरलाल  नेहरू

 गंगा  |  क्या में  एक  दाऊद  कह  सकता  हूं  £

 म  समझता
 ह  कि  दो  या  तीनਂ  waar थी  मेघनाद  साहा  :  लिग्नाइट  में  पानी

 कितनी  मात्रा  हू
 ?

 बार  पूरा  पूरा  ब्यौरा  दे  चुके  उसी  प्रका
 साथ

 थ्री  के०  Ato  मझे  खेद  हे  में

 का  wet  कुछ  थोड़े  से  परिवर्तनों  के

 आजाता  हे--तारीख  में  एक  दो  म  ने  AT

 प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।
 मन्तर हो  सकता  है  ।  मे  इसका  सारा  सि

 थी  मेघनाद  साहा  :  में  दूसरा  प्रदान  पूछता  बताने  को  पुर्णतया  तैयार N  परन्तु  श्व

 हूं  ।
 क्या  माननीय  मंत्री  का  यह  विचार  नहीं  प्रतिशत वही  प्रश्न  है  ;

 हू  कि  योजना  का  मितव्ययता  स्वत  संचालन

 गनाइट  में  पानी  की  मात्रा  पर  निभा
 हमें  वही  जानकारी  इकट्ठी  करनी

 पड़ती  हैं  और  सभा  के  सामने  रखनी  पड़ती
 ?

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  इसक

 मात्रा है  |

 है  ।  मेरा  निवेदन  2  कि  इसमें

 aa  परिश्रम  लगता  है  ।

 श्री  के ०  Ato  ५ रेडडी  प्रदान का  उत्तर
 अध्यक्ष  महोदय :  में  स्थिति  को  स्पष्ट

 चीन
 fet  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 कर  देना  चाहता  हूं  ।  लोकसभा
 सचिवालय श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  वास्तविक

 ने  समस्त  मंत्रालयों  को  पत्र  लिखा  है  कि
 fe  निक्षेप  तक  पहुंचने  में  और  कितना

 जब  कभी  किसी  प्रश्न  की  पुराना
 समय  ल

 और  जानकारी  दी  जा  चुकी  ,  पो
 ०

 ato  रेड्डी
 प्रयोगात्मक

 है  दत

 बात  की  ओर  लोक-सभा  स  विलय

 योजना  के  फरवरी  a4 4
 तक  पूरा  होने  की  कि ल

 दिलायें
 |  स्पष्ट  है

 जादा दे  ।  सचिवालय  के  लिये  ag  असम  fe  पहलें
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 पूछे  गये  सारे  weal  की  छानबीन  की  जाये  थो  विनती  क्या  सरकार  इसकी

 ar  फिर  मआनी  अनियमित  करार  दिया  तरफ  घ्यान  देकर  जांच  पड़ताल  करेगी  ?

 जाये  ।  इसी  कारण  यह  अनुदेश  जारी  किया

 श्री  कानूनगों  :
 पताल  करके  ही  यह गया  था  और  यदि  इसका  पालन  किप  जाये

 कहा  गधा  | at
 ऐसी  कठिनाई  न  हो  ।

 जहां A
 जवाहरलाल च् नहेंड  :  चीन  का  जनवादी  गणराज्य

 प्रतिशत  पुनरावृति  हो  ५  प्रतिशत

 zt  Fug.  थी  एच०.एन०  मुकाम  .  क्या

 अध्यक्ष  इस  बात  की  ओर  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ध्यान  दिलाया  जाये  कि  अमुक  का  उत्तर  क्या  सरकार  का  ध्यान  इन

 जा  चुका  चाहे  वह  Ro  प्रतिशत हो  चारों  की  और  दिलाया  गया  हैं  कि  १०

 अचवा  ८०  प्रतिशत  |  लोकसभा  सचिवालय
 १९५४  को  कलकता  के  कुछ

 के  लिये  सारे  मंत्रालयों  के  प्रश्नों  की  छान  चीन  चीनियों  ने  चीनी  जनवादी  गणराज्य  के

 fata  में  पोस्टर  लगाये  थे  ; करना  सम्भव
 नदीं  जि

 ।

 खादी  क्या  सरकार  को  पता  है  कि

 नं  alah.  भी  faut  सिर  कया  वाणिज्य  कलकत्ता  में  एक  पाठशाला  के  भवन  पर

 तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  उस  दिन  भारत  के  राष्ट्रीय  झण्डे  के  साथ

 साथ  च्यांग  काई  ४ दक  का  झंडा  भी  फहराया कि  :

 गया  था  ;  और क्या  यह  सच  है  कि  खादी  विक्रय

 में  प्रति  रुपये  तीन  आने  की  oe  मिल  जाने  क्या  सरकार  का  इस  मामले

 पर  चर्खा  संघ  ने  अपना  स्थापना  व्यय  बढ़ा  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 दिया है  ;  और
 बेदेदिक-काय  उपमंत्री  अनिल

 यदि  तो  स्थापना  व्यय  कितने  :
 जी  कुछ  पोस्टर

 प्रतिशत  बढ़ाया  गया  है  और  खादी  के  विक्रय  आपत्तिजनक  थे  और  उन  में  हिंसात्मक  कार्यों

 इसकी  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?  के  लिये  भड़काया  गया  था  ।

 वाणिज्य  तीनों  उद्योग  उपमंत्री  (  श्री  जी  हां  ।

 कानूनगो  )
 :  नहीं  श्रीमान  ।

 कुछ  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  इन
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  हे

 att  विभूति  कया  यह  सही  नहीं
 और  दूसरों  को  चेतावनी  दी  गई  है  ।

 ७
 R  कि  जब  सरकार  ने  बद्र  में  तीन  आने  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  FIT  सरकार

 रुपया  रिबेट  दिया  तो  चरखा  संघ  वालों  ने  को  यह  भी  var  चला हैं  fe  परिश्रमी  बंगाल

 अपने  एस्टैब्लिशमेंट  का  खर्चा  बढ़ा  दिया  और  की  पुलिस  च्यांग  काई  केक के
 इस  तरह  से  बदली  सस्ता  नहीं  हो  सका  ?  वासन  के  समर्थकों  का  पक्ष  लेगी  है  ?

 श्री  इसके  बारे  में  ने  कहा  श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  हम  इस  बात

 यह  चीज  नदीं  हुई  को  नहीं  मानते  ।
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 प्रलेख-चित्र  तथा  समाचार-चित्र  निर्माण  सम्बन्धी  योजना  की  की  हम

 कब  तक  आशा  कर  सकते  विशेष  कर Fuge.  श्री  भागवत  आज़ाद :

 कया  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 दक्षिण  भारत की  भाषाओं  में  जैसे  मलयालम

 तेलगू  तथा  तामील  आदि  ? की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  की

 चित्रों  तथा  समाचार-चित्रों  को  प्रादेशिक
 डा०  केसकर  :  यह  घन  का  प्रदान  हैं  ।

 भाषाओं  में  बनाने  की  कोई  योजना  है  ?
 यदि  हम  सारे  प्रलेख  चित्रों  का  निर्माण  सभी

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  प्रादेशिक  भाषाओं  में  करते  तो  इस  पर

 प्रलेखचित्र  और  समाचार  चित्र  बहुत  अधिक  व्यय  होगा  ।  में  सभा  का  ध्यान

 तो  अब  भी  चलचित्र  विभाग  द्वारा  प्रादेशिक  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि

 भाषाओं  में  बनाये  जाते  हें  ।  अंग्रेज़ी के  प्राक्कलन  समिति  तथा  लोक  ser  समिति

 fora  तार्किक  और  तेलगू  का  दृष्टिकोण  चलचित्र  विभाग  के  प्रति  बहुत

 भाषाओं  के  चित्र  सिनेमाओं  को  दिये  जाते  कठोर  हे  और  उनका  कथन  है  कि  इसको
 कम

 हें  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  एकीकृत  कार्यक्रम  से  कम  व्यय  करना  चाहिये  ।

 के  लिये

 आसामी  और  aretha  जोंक  wie  परियोजना

 भाषा  में  भी  इस  की  प्रतिलिपियां  तैयार  ¥uo,  थी  को०  एन०  मिश्र  :  क्या

 की  जाती हैं  सिंचाई  तथा  बिद्युत  मंजरी  २९

 भी  भागवत आज़ाद  :  इस  बात  १९५४  को  पूछे गये  अतारांकित  संख्या
 ८७०  के  उत्तर  के  में  यह  बताने  की को  देखते  हुये  कि  अंग्रेज़ी  के  बहुत  से

 कपा चित्र  तथा  समाचार-चित्र  हमारे  पर  ठसे

 जा  रहे  क्या  में अब  तक  प्रादेशिक  भाषाओं  जोंक  बांध  परियोजना  के

 में  तैयार  किये  गये  चित्रों  का  प्रतिशत  जान  मूल  स्थान  से  धारा  के  ऊपर  की  ओर  स्थित
 सकता हुं  ?  उक्त  स्थान  की  जॉन  कब  तथा  किसने  की

 डा०  केसकर  :  में  ठीक  ठीक  भाषावार  थी  ;  और

 प्रतिशत  बताने  के  लिये  पूर्वसूचना  चाहूंगा  |
 few  व्यक्तियों जांच  की

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  थी  उन्होंनें  किस  प्रकार  का  प्रतिवेदन  दिया  है  ?

 इस  सुझाव  पर  भी  विचार  किया  है  कि  इन
 सिंचाई  तथा  faq  उपमंत्री

 वृत्त  चित्रों  को  ग्रामों  तक  पहुंचाने  के  लिये  :  R443  में  केन्द्रीय जल

 पंचायतों  तथा  वहां  के  स्कूलों
 की

 अधिक  से  तथा  विद्युत  आयोग  ने  जोंक  बांध  परियोजना
 अधिक  सहायता  ली  जाय  ?

 के  मूल  स्थान  से  धारा  के  ऊपर  की  ओर

 डा०  केसकर  :  देहातों  में  पहुंचाने  के  लिये  स्थित  स्थान  पर  जांच  की  थी  ;

 ही  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  चित्र  बनाये  जा  रहे  हैं  ।
 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  एवं इसके  अतिरिक्त  अगर  कोई  आधिक  सहायता

 की  आवश्यकता  हैं  तो  यह  काम  केन्द्रीय  सरकार
 भारतीय  भू  परिमाप  के  भू तत्ववेत्ता  ने  बताया

 के  लिये  बहुत  कठिन  है  ।  हैं  कि  केन्द्रीय  भाग  के  तल  में  बहुत  सा

 भाग  कुटा  हुआ  था  इस  कारण  बांध  बनाने

 ~
 श्री  अच्युतन  :  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  के  लिये  इस  स्थान  नहीं  समझा

 में  wea  चित्रों  तथा  समाचार-चित्रों  के  गया  |
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 sit  दीठ  एन०  ga  हुये  ्  यदि  तो  उक्त  समिति  के

 के  सम्बन्ध  में  कया  में  अन्य  परियोजनाओं  सदस्य  कौन  कौन थे  ;

 में  पाये  गये  हुये  भूभागों  के  आंकड़े  जान  उनकी  सिफारिशें  क्या

 सकता  हुं  और  क्या  ऐसे  भूभाग  दामोदर  कौर

 भाटी  तथा  अन्य  परियोजनाओं में  भी  पायें
 उनकों  कहां  तक  लागू  किया

 गये  थे  अथवा  नहीं  ?
 मया हू  ?

 श्री  ये  अन्य  परियोजनाओं में  उत्पादन  मंत्री  के  सभा सचिव

 उतने  नहीं  पाये  गये  जितने  इस  स्थान  ao  जी०  जी  थि

 पर  पाये गये  १९५१  में  ।

 श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  विस्तार  में  कितना  समिति  का  निर्माण  इस  प्रकार

 अन्तर  है  ?  उसका  प्रतिशत  कितना  हैं  ?
 से  किया  गया  था

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकते  हें  ?
 (१)  श्री  बी०  बी ०

 श्री  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  सी०  एस--सभापति  |

 जाता  हं  कि  इसे  ठीक  करने  में  कितना  व्यय  उत्पादन  तथा  संभरण  मंत्रालय
 होगा  ।  यदि  अधिक  कुटा  हुआ  भूभाग  हो

 तो  उसको  ठीक  करने  में  अधिक  धन  लाता
 के  तत्कालीन  उप-सचिव  |

 है  और  इस  कारण  स्वाभाविक  है  कि
 (२)  श्री  ए०  बख्शी--सदस्य  |

 वित्त  मंत्रालय  के योजना  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं

 होती  ।  च  गो  PR-A-4R- ३.
 sry

 श्री  बी०  एन०  क्या  यह  निश्चय  पम  बी०  एस०  भटनागर  रख  लिये

 किया  गया  है  कि  भविष्य  में  वह  स्थान  निर्माण  |

 के  लियें  उपयुक्त  होगा  ?
 (2)  श्री  एस०  सी०  अग्रवाल--सदस्य

 श्री  हाथी
 :

 वह  स्थान  उपयुक्त  नहीं  te

 हो  सकता  |  नमक  आयुक्त  |

 श्री  जांगड़े  :  क्या  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  और  समिति

 ने  जोंक  नदी  परियोजना  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  रिशों  तथा  उन  पर  की  गई  कायंवाही  को  :

 योजना  में  सम्मिलित  करने  के  लियें  केन्द्रीय  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ?  रखा  जाता हे
 परिशिष्ट  wae

 ay  संख्या  २३] श्री  हाथी  जी  नहीं  ।

 alo  रघुबीर  सिह  किन  कारणों  से
 नमक  समिति  ने  साफ  करने  बालें  संयंत्र  से

 *UC2,  alo  रघुवीर  fag  क्या
 कार्य  करने  का  बिचार  नहीं  किया  ?

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  श्री  आर०  जी०  दुबे  :  क्योंकि

 करना  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  होता क्या
 यह  सच  हैं  कि  १९५१  में

 सरकार  ने  नमक  के  सम्बन्ध  में  एक  विभागीय  थी  ए०  एम०  थामस  :  समिति  की  एक

 समिति  बनाई  थी  ;  गवेषणा  प्रयोगशाला  स्थापित  करने
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 सिफारिश  को  कयों  छोड  दिया  गया  है
 ?  देश  श्री

 fag  :
 आयात  की

 .  जाने
 वाली

 के  विभिन्न  भागों  में  तीन-चार  परीक्षणात्मक  वस्तुओं  का
 मूल्य

 और  उन  मात्रा  कितनी

 फर्मों  की  स्थापना करने  के  सरकार के  प्रस्ताव
 a

 का  क्या  हुआ
 ?

 att  कानूनगो :  इस के
 लिय  qa

 थ्री  आर०  नो०  दुबे  :  के  प्रथमांझश  सूचना  और  सामग्री  एकत्र  करने  की

 का  जहां  तक  सम्बन्ध  सांमर  में  ही  आवश्यकता  होगी  ।  वे  बहुत  सी  वस्तुएं हैं
 |

 से  एक  प्रयोगशाला हें  ।  इसमें  काम  चल  जायेगा

 और  दूसरी  प्रयोगशाला  स्थापित  करना  सुती  वस्त्र  निधि
 १९४४६

 इसी  कारण  वांछित  नहीं  समझा  गया  ।  जहां  *UCY,  श्री  के ०  Ato  सोनिया
 :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 तक  दूसरे  का  सम्बन्ध  इस  विषय

 कृपा  करेंगे  किः पर  सरकार  विचार  कर  रही  हें  ।

 क्या  सूती  वस्त्र
 निधि  अध्यादेश

 कुटीर  उद्योग  उत्पाद
 १९४४ अब  भी  लागू  हैं  ;

 adB  श्री  झूलन  सिंह  :  क्यां  वाणिज्य
 यदि  तो  क्या  सरकार  कंग

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 इसके  स्थान  पर  संसद्‌  का  एक  अधिनियम

 बनाने का  विचार  है  ;
 क्या  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  gro  उत्पादित  जिनਂ  वस्तुओं  १९५३  ५४  में  निधि  को  कितनी

 आजकल  हयात  किया  जाता  Q)  उनका  आय  हुई  और  (१)  अधीक्षण  तथा  (२)

 यहां  उत्पादन  करन  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  प्रौद्योगिक  शिक्षा  पर  कितना  व्यय  हुआ ;

 में  अभी  तक  कोई  अध्ययन  किया  है  ;  और  और

 यदि  तो  जरूरत  की  और  ३१  १९५४  को  निधि

 विलास  की  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  कहां  तक  में  क्विनी  धनराशि  जमा  थी  और  इसका

 हस  को  सम्भावना है
 ?  प्रशासन  किस  अभिकरण  द्वारा  होता  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 कानूनगो )  और  बड़  मान  कानूनगो )  और  यह

 पर
 अथवा  छोटे  पैमाने  पर  भारत  में  ऐसी  देश  एक  संघीय  विधान  है  जो  युद्ध-काल  म

 वस्तुओं  के  बनाने  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  पारित  किया  गया  और  स्थायी

 म  बराबर  अध्ययन  किला  जा  रहा  ह  अध्यादेश  के  स्थान  पर  अधिनियम  बनाने

 छा  wet  ही  नहीं  परन्तु  यदि  आवश्य

 श्री  झूलन  क्या  बाहर  से  मंगाई
 समझा  गया  तो  दाऊद

 जाने  वाली  sa  वस्तुओं के  सम्बन्ध  जिनका
 नियम  अह्द  में  बदला  जा  सकेगा  |

 निर्माण  यहां  करके  आयात  का  प्रतिस्थापन
 १९५३-५४  में  निधि  को

 कुछ किया  जा  सकता  कोई  अनमान  लगाया
 भी

 आय  नहीं हुई  ।  निर्यात के  लिये  बनाये
 गया

 गये  कपड़े  के  अधीक्षण  तथा  गवेषणा  के

 श्री  कान नगों  यह  सदा  ही  किया  जा  सम्बन्ध  में  इस  अवधि  में  कोई  खर्चे  नद्दी

 =  |  हुआ
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 टेड  और  अमरीका
 के  जनरल  मोटेल RIL VAY  को

 निधि  में

 २.३२/९९,५०७
 रुपये  ११  आने  ८

 पाई
 परेशान  के  बीच  हाल  ही  में

 कोई  क़रार

 थे  ।  सूती  वस्त्र  निधि  १९४४  के  हुआ  है  ;

 खपबन्घ  के  अनुसार  निधि  का  प्रशासन  सूती  यदि  तो  भारत  में

 निधि  समिति  द्वारा  होता  है  |  कारें  बनाने  के  लिये  ata  के
 निर्माण

 मं

 aft  के०  ato  सोनिया :  माननीय  मंत्री  कितना  खर्च  होगा  ;  और

 मे  कहा  कि  न  कुछ  खर्च  हुआ  न  कुछ  आय  इसमें  कितने  प्रतिशत  अमरीकी

 हुई  ।
 १९५४

 में  अध्यादेश  निष्फल  पूंजी  लगाई  जायगी
 ?

 जो  गया  ?
 वाणिज्य  मंत्री  :

 वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  टो ०
 श्रीमान  ।  सरकार  को

 इसका
 नटो  :  में  उत्तर  को  थोड़ा  ज्ञान  नहीं  है  ।

 सा  ठीक
 करना  चाहता  हूं

 ।  भाग  का
 और  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 उत्तर यह  है

 के  लिये  बनाये  गये  कपड़े
 श्रीमती  तारकेदवरी  :  क्या  सरकार

 के  अधीक्षण  पर  इस  अवधि में  निधि  में  का  देश  में  कारों  की  मांग  बढ़ाने  के  लिये

 से  कोई  खर्च  नहीं  .  निकट  भविष्य  में  ही  एक  मोटर  गाड़ी  निगम

 हमने  गवेषणा  फर  ad  किया  है  ।  यह
 की  स्थापना  करने  अथवा  उसके  निर्माण

 निधि  बढ़ती  नहीं  है  ।  गवेषणा  परਂ  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 इसी  निधि  में  से  खच  कियां  जाता हूँ  ।  चालू  थी  फर मरकर  :  हमारा  ऐसा  fray
 सारी  में  उन  वस्तुओं  के  निरीक्षण  पर  भी

 wal द
 करने  का  विचार  जिनका  निर्यात

 श्रोता  तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  बात
 होता  है  ।  सूती  वस्त्र  गवेषणा  के  लिये  हम

 न्य  गवेषण  संस्थाओं  पर  भी  काफी  खच
 को  देखते  हुये  कि  देश  में  कारों  की  मांग

 करने  वालें  है  ।
 रण  के  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  पा  रही

 क्या  सरकार  का  इस  मांग  को  बढ़ाने  का
 श्री  के०  ato  सोनिया  :  अपने  संविधान

 विचार है  ?
 के  स्पष्ट  उपबन्धों  को  देखते  हुये  क्या  सरकार

 अध्यादेशों  को  रखना  अवांछनीयता  नवदीं
 श्री  करम सरकर

 :
 में  माननीय  मित्र  का

 समझती  ?  ध्यान उस  वाद  विवाद  की  ओर  आक्षित

 अध्यन  महोदय  माननीय  मंत्री
 करना  चाहता  हूं  जो  कि  इस  विषय  पर

 गत  सत्र  में  हुआ  था  ।
 ही  बता  चुके  हैं  कि  अध्यादेश  का  ्

 अधिनियम  ही  हैं  ।
 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम

 हिन्दुस्तान  ated  लिमिटेड  लिमिटेड

 *५८७.  श्रीमती  तारकेदवरों  सिन्हा  ¥UCS.  थी  टी०  के ०  चोरों :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 की  कृपा  करेंगे  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  में  नेवर लट  (*)  अधिनियम  के

 कारें  बनाने  के  लिये  हिन्दुस्तान  मोटर्स  अधीन  सह-संस्था  के  रूप  में  राष्ट्रीय
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 een  उत्तर

 का  निर्माण व
 fr

 i  मुन्ने  qd  सूचना

 ह  चाहिये ।  फिर  भी  में  माननीय  सदस्य

 पास  एक  सूची  भेज  दूगा
 |

 कह क्या  सरकार  निगम  के  ज्ञापनों
 श

 सन् था  के  अधिनियमों की  एक  प्रति  सभा  थ्री  डी०  के ०  चौधरी  :  इस  बात  को

 रखनी  और
 arm  मी  तहत  हय  ray

 क

 अभी  तक  संचालक  बाड़  की
 ने  ही  इस  निगम  की  समस्त  अंशपूंजी

 पूति  की  है  और  इस  काम  के  लिये
 इस

 साल लि  तनी  बैठकें हो  चकी  हें  और  अब  तक

 नि  म  द्वारा  कौन  कौन  से  काम  प्रारम्भ  किये  एक  अनुपूरक  आय  व्यय
 का

 अनुदान  भी

 प्राप्त  किया  गया  सरकार  और  इस  संसद

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  )
 की  ओर  से  निगम  किस  प्रकार  के  संगठन

 श्रीमान ।
 के  नियंत्रण  तथा  अधीक्षण  में  रहेगा

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (  श्री टो
 )  निगम  के  ज्ञापन  तथा  सन्या  टी०  कृष्णमाचारी )  वही  सामान्य

 पन्त नियमों की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल
 जो  कि  सरकारी  धन  के  सारे  खर्चों  की  जांच

 र  रखी  जाती  है  ।  में  रख  दी
 करने के  लिये  हे  ।

 संख्या  एस  ४५५/५४]
 थ्री  eto  Fo  चौधरी  कया  अन्य  सरकार

 निगम  के  संचालक  ae  की
 ara  अधिकृत  निगमों  के  समान  यह  भी

 केवल
 एक

 बैठक  हुई  है
 ।

 इस  बैठक  में  निगम
 स्वायत्त  निगमਂ  समझा  जायेगा  ?

 pegs  उठाया

 तरार  र
 श्री  Yo  टी०  कृष्णमाचारी :

 गी  एक  सूची  तैयार  की  और  प्रौद्योगिक

 सलाह  प्राप्त  करने  के  लिये  जो  प्रबन्ध  किये
 यह  तथ्य

 कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 इस  का  सभापति इसको  स्वायत्त |

 ma  हैं  उन  पर  विचार  किया  ।
 दाऊद  से  सम्बन्धित  सारी  विशेषता  से

 श्री  टी०  के०  चोरों  संचालक  बोलें  वंचित कर  देता  हे  ।

 कौन  कौन  सदस्य  हं  और  उनकी  नियुक्ति  पंडित  मनिहार  दत्त  उपाध्याय

 स  आधार  पर  की  गई  थी  ?  ब  इस  प्रदान  किन  उद्योगों  के  बारे  में  अनसंघान  सम्बन्धी

 इसलिये  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  राष्ट्रपति
 आदेश  जारी  किया  गया  ह  ?

 सारे  संचालकों  का  नाम  निर्देशन  करते  हैं
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी

 ni  में  समझता  हं  कि  इस  के  कई  संचालकों
 नहीं  हें

 ।
 यह  एक  काफी  लम्बी  सुची  है

 ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  माननीय  सदस्य  तो  में  उनको  सुचना
 व  कसे  हुआ  ।

 दे  सकता हूं  ।

 श्री  कर मरकर  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय :  qe क
 इसके  सभापति  हं  ।  संचालक  सरकारी

 Seam
 aes हे  और  उपयुक्तता  हैं  —

 के  अधिनियमों
 की

 इंडिका
 ७

 में  हम  टे

 पर  उनका  चुनाव  किया  ज meio

 ioc
 में
 ec

 हों

 कों  के  इसमें  हित  उपबन्धों टी  ०
 के०  चौधरी :

 में  संचार
 fay

 रूप  गैर
 aw

 पालिका  के  अधीन  अंशों  पर  संचालकों

 नाम  जानना  चाहत  नियंत्रण  होगा  की
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 इस  समवाय  के  अंशों  के  नियंत्रण  के  संयुक्त  राष्ट्र  शरणार्थी  उच्चायुक्त  के

 सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  किस  हैसियत  से  निदेश  शिकार में  आने  वाले  शरणार्थियों से  है  ।
 दगा  ?

 जी  परन्तु  केवल  संयुक्त
 श्री  ठी०  टो०  कृष्णमाचारी  :

 थ्याब्दं  भारत  सरकार  के  लिये  प्रयोग  किया
 राष्ट्र  उच्चायुक्त  के  क्षेत्राधिकार में  आने  वाले

 दरबारियों  के  सम्बन्ध  में  ।
 काता है  ।

 <a  संकल्प  का  सम्बन्ध

 शो  मेघनाद  साहा
 :

 सामान्य  प्रकार  के
 की  शरणार्थी समस्या  से  नहीं  हैं  ।

 संगठन  का  क्या  अथ  जिसका  कुछ  देर
 माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  था  ?  श्री  जेठा लाल  राष्ट्र वार या

 बया  देश  के  सारे  पूंजीपति  इकट्ठे  कर  दिये
 देशवाल  उन  शरणार्थियों  की  संख्या  क्या  है

 जो  राजनैतिक  शक्ति  के  हस्तान्तरण  या  वृद्धों
 wat  और  जनता  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं

 होगा ?  के  कारण  विस्थापित  हुये  हें  ?

 W  टो०  ato  कृष्णमाचारी  :  अगर  भी  अनिल  के०  चन्दा
 :

 में  समझता  हूं

 माननीय  सदस्य  प्रकारਂ  यही  कि  इस  जानकारी  को  एकत्र  करना  सम्भव

 समझते  जेसा  कि  वे  कहते  तो  में  उनको  नहीं  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने

 शर  अधिक  नहीं  समझा  सकता  ।  नैतिक  उपद्रवों  आदि  के  कारण  बने  हुये  संसद

 areal  समस्या  भर  के  दारणाधियों के  आंकड़े  मांगे  हैं

 श्री  जेंठालाल जोशी  :  में  माननीय  मंत्री ५८९.  et  जेठालाल  जोशी  क्या

 अधीन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  द्वारा  दी  गई  परिभाषा  के  अनुसार  आंकड़े

 क्या  सरकार  को  विदित  हूँ  कि
 जानना  चाहता  हूं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  सांस्कृतिक  तथा  श्री  अनिल  के०  चन्दा
 :  एक  घ ह च्  बन

 मानवीय  समिति  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  पूछा  जाये  ।  हम  इस  जानकारी  को

 था  जिसमें  fara  शरणार्थी  समस्या  को  emit  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 तौर  पर  सुलझाने  के  लिये  एक  कार्यक्रम  श्री  मेघनाद  साहा : क्या भारत क्या  भारत  सरकार

 बनाया गया  हैं  ने  पश्चिमी  जर्मनी  में  दारणार्थी  पुनर्वास  का  |

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  संकल्प
 अध्ययन  किया  जहां तीन

 में  से  एक  व्यक्ति

 द्वारा  शरणाधियों  का  अन्तिम  उत्तरदायित्व  शरणार्थी  हैं  और  जहां  उनका  दावा  है  कि

 उन  देशों  पर  डाल  दिया  गया  हे  जिनमें  वे  उन्होंने  इस  समस्या  को  हल  कर  लिया

 रहते थे  ;  कौर  हैं  ?

 यदि  तो  सरकार  का  इस
 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  यह  प्रश्न

 विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 नीय  पुनर्वास  मंत्री से  पुछा  जा  सकता है  ॥

 प्रधान  मंत्री  वैदेशिक  कार्य  एवं

 बेदेदिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल

 और  बहत  सी  समस्या  को  हल  करना Wo  :
 जी  परन्तु  जिस  संकल्प

 की  ओर  निर्देश  किया  मया  है  उस  का  सम्बन्ध  होता ह  ।  हम  इस  प्रश्न को  ऐसे  ही  नहीं
 प्रिय निबटा fara  दारणार्थी  समस्या  से  नहीं  प्रत्युत
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  संख्या  ५९५  |  यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण
 a

 थी  हेम  राज  |  और

 सरकार  का  मूल्य  कम  करने
 भक्त  दर्शन  :  मेरे  पास  प्राधिकार

 के  लिये  क्यां  कार्यवाही  करने  को  विचार

 ह्  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  तब
 इसे

 अन्त  मं

 लिया  जायेगा  ।  वाणिज्य  मंत्री

 ह
 कलकता  में  समाहार  मूल्य
 रुपये है ै  और  मणिपुर  में  बिक्री  मूल्य  बिक्री

 ऊनी  कपड़ों पर  छट
 क्र  के  बिना  ९२  रुपये  १५  प्रा०  १  पाई

 ५९६..  श्रीमती  :  क्या  वाणिज्य  प्रति  बंडल  हैं  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 श्रीमान्‌  ।

 कि  क्या  ag  सच  है  कि  अखिल  भारतीय
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हथकरघा  बोर्ड  ने  भारत  सरकार  से  सिफारिश

 क  =x  ax ठ  कि  समय fe  हथ करघों  से  निमितਂ  ऊनी  मुझे  ज्ञात  हुआ

 सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  ह
 कपड़े  की  बिक्री  पर  रुपये  में  १  १/२  आनों

 ट  दी  जाये  ।  श्री  कुल  जोगेश्वर  fag  :  क्या  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  आसाम  लाइन
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 श्रीमान  ।
 पर  ऐसे  बहुत  से  स्थान  हं  जहां  यातायात

 कानूनगो )
 इकट्ठा  हो  जाता  ह  और  बहुत  सा  रास्ती

 श्रीमती  हथकरघे  के  ऊनी  मोटर  से  तय  करना  होता  सरकार  न  इस

 कपड़े  की  कुल  बिक्री  कितनी  है  और  उस  पर
 वस्तु  फर  भाड़ा  कम  करने  की

 छुट  देने  के  लिये  कितनी  राशि  की  पर  विचार  किया  है  ?

 दिखता  होगी  |
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी

 ०

 श्री  कानूनगो :  छूट  देने  का  निश्चय  हाल  टी०  कृष्णमाचारी )  जहां तक  भाड़े

 ही  में  किया  गया  था  और  इसलिये  ये  आंकड़े  कसी  करने  का  प्रदान हं  यह  वाणिज्य  तथा

 उपलब्ध  नहीं हीं  हों  संकते  |  यह  निश्चय  गत  उद्योग  मंत्रालय  के  हाथ
 म
 में  नहीं है  ।  इस  में

 भास  ही  ः
 किया  गया  था  ।  और  भी  बहुत  सी  बातें  और  में  समझता

 कि  यह  उन  विषयों  में  से  एक  है  जिन  पर
 लोहे  की  नालीदार  चादरें

 राज्य  सरकार  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही
 नप  Ca)  Uso  जोगेश्वर  सिह  थ  ।

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने
 श्री  uso  जोगेश्वर  fag:  इस  वात  कों

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ध्यान  में  रखते  हुये  कि  मनीपुर  में  इन  लोहे

 ~
 मणिपुर  राज्य  के  लिये  नालीदार  की  चादरों  को  खरीदने  लोगों  को  बहत

 लोहे  चादरों  के  समाहार  और  बिक्री  कठिनाई  हो  रही  ह  क्या  सरकार  इस  विषय

 &  प्रति  बंडल  मूल्य  हैं  ;  में  शीघ्र  निश्चय  करने  के  प्रश्न  पर  विचार

 रेगी
 क्या  यह  सच  ह ैहैं कि  समाहार

 ar  for  के  ae  में  असाधारण  अन्तर  श्री  टी०  Zto  कृष्णमाचारी  जहां  तक

 ह्  मेरा  सम्बन्ध  हैं  ।  इसका  निश्चय  तो  waar
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 राज्य  सरकार  को  हीं  करना है  ।  यदि  राज्य  कर  दी  जायेगी  ।
 मेरा  प्रश्न  यह  हैं  कि

 सरकार  की  ओर  कोई  प्र् थापना यें  आईं
 कया  कर्म शालों का BT

 व्यय  हीरा कुद  परियोजना

 तो  केन्द्रीय  सरकार  प्रस्याप्रनाओं  को  से  किया  जाता ह  जो  कि  उड़ीसा  की  है
 ?

 कार्यान्वित  करने  में  अवश्य  सहयोग  देगी  ।
 थो  sta  हीरा कुद  परियोजना

 होरा कुड  क्रंशाला  से  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  यह  राशि

 क्या  उड़ीसा  सरकार को  ऋण  के  रूप  में  देती  है  ।
 ५९९,  लोकनाथ

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  लोकनाथ -  कया  सरकार  ने

 करेंगे  कि  :  इस  वातਂ को  जांच  की  ह  कि  उस  से  अत्युत्तम८

 परियोजना  के
 होने  के

 लाभ  उठाने
 के  लिये  वहां  कोई  इंजीनियरिंग

 कालेज  बनाना  अच्छा  होगा  अबवा  नहीं  ?
 पश्चात  दी  रा कुड  की

 कर्न  शाला
 को

 क्या  होगा
 कौर  श्री  उड़ीसा  सरकार  इस  प्रदान

 पर  विचार  कर  tal  परन्तु  अभी  उसे
 क्या  सरकार  नें  बांध  की

 रचना
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  |

 पुरी  होगे
 के
 ी

 कौंसिलों  और  अन्य

 गांवों  में  बिजली  लगाना
 भवनों  से  लाभ  उठाने  के  हीरा कुड

 में  एक  इंजीनियरिंग  कालेज  स्थापित  करते  नै  R00,  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :.  क्या

 आवश़्यकता  की  जांच  की  ?.
 योजना  मंत्री  १५  १९५४  को

 गये  तारांकित  प्रश्न  २६  के  उत्तर
 विचार  तथा  fags  उपमंत्री

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 :  के  पूरा  हो  art
 क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार के  परियोजना  में  समय  प्रयोग

 की  जाने  वाली  मशीनों  को  अन्य  परियोजनाओं
 से  १९५४-५५  और  १९५५-५६  के

 लिपे
 गांवों  में  बिजली  लगाने  की  कोई  योजना wade  या  हस्तान्तरित करने  के
 प्राप्त  हुई  ह  ;  और

 ठीक  करने  के  हेतु  ही रां कुड  की  कर्मशाला

 की  लगभग  at  वर्ष  के  लिये  आवश्यकता  यदि  तो  इस  प्रयोजन  के

 होगो  ।  तत्पश्चात्  कर्मशाला  का  एक  भाग  लिये  कितना  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ?

 परियोजना  की  मशीनों के  संधारण  के  लियें  सिचाई  तथा  fara  उपमंत्री

 प्रयोग  fat  जायेगा  :.  श्रीमान्‌  ।

 श्रीमान  ।  यह  ऐसा  विषय  १६२३२  लाख  रुपये  |

 है
 सम्बन्ध  उड़ीसा  सरकार  से  है  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  पिछली  बार

 और  राज्य  सरकार  से  स्थिति  बताने  के  मद्रास  और  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  हमें  कोई
 लियें  कहा  गधा  है  ।

 अन्तिम  सीसा  नहीं  बताई  गई  थी  ।  क्या  मद्रास

 श्री  लोकनाय  मित्र  :  के  लिपि  कोई  अन्तिम  सीमा  निर्धारित  की उड़ीसा

 सरकार  के  खर्च  पर  इस  कर्मशाला  का  प्रबन्ध  गई हू ं?

 किया  जाता  है--मेरा  अभिप्राय  हैं  कि  कया  श्री  हाथी
 :  इस  में  अन्तिम  सीमा

 हीराकुद  परियोजना  के  धन  में  सें  किया
 निर्धारित  करने

 का  कोई  प्रदान  नहीं  हैं  ।  परन्तु
 जाता है  ?  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि

 ort
 मद्रास  %  fat  ३९७  लाख  रुपये  नियत

 किये
 सामग्री  किसी  परियोजना  को  गये  हैं  |
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 उद्योग एस०  सी
 ०  सामन्त :  क्या यह  सच

 है  कि
 केवल  अनुमोदित  योजनाओं  के  लिये

 शो  वी०  पी०  सायर  :  अयां
 दी  अनुदान  दिये  जाते  क्या  सरकार

 वाणिज्य  तथा  उच्चयोग  मंत्री  यह  बताने  की
 को  विदित हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धनाभाव

 के  कारण  योजनायें  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चल
 कृपा  करेंगे

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  को  यह  विदित  है

 कि  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकार  गम्भीरता  कि  भारत में  बनी  कांच  की  वस्तुओं के

 सम्बन्ध  में  भारतीय  उपभोक्ता से  विचार  नहीं  करेगी  कया  केन्द्रीय  सरकार

 नन  मामलों के  अभिलेख  मंगायेगी ?  पह  शिकायत करते  हें  कि  निम्नतम  निर्धारित

 श्री  हाथी  :  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक
 स्तर की  at  होने  के  कारण  शीशियां  घटिया

 किस्म  की  होती  हें  जिस  से  उन  में  डाली  हुई राज्य  से  अभिलेख  नहीं  मंगायेगी  ।  अधिक
 चीजें  खराब  हो  जाती  हें  ;

 से  अधिक  यह  होता  है  कि  योजना  आयोग
 राज्यों  को  बता  देता है  और  गांवों में  बिजली  सरकार ने  उन  निर्माताओं के
 लगाने  की  योजनायें  भेजने के  लिये  कहता  लिये  उपयुक्त  भारतीय  कांच  का  सामान

 a
 ्य  {  बनाने के  लियें  जो  इसका  प्रयोग  करते  हैं

 यदि  कोई  कार्यवाही  की  है  तो  वह  क्या है
 ?

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  इस  योजना

 के  अधीन  ऋण  देने  से  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 नें  निश्चित  रूप  से  यह  पता  लगा  लिया  था  :  सरकार  को  ऐमी  कोई

 कि  बिजली  बिना-लाभ  हानि के  आघार  सूचना नहीं  मिली  है  ।
 पर  दी  जायेंगी  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 थ्री  हाथी  :  यह  काम  राज्य  सरकार
 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या इस  समय

 परन्तु  इस  बात  का  ध्यान

 रखना  योजना  आयोग  का  कार्य है  कि  गांवों  भारतीय  कांच  का  सामान  बनाने  के  उद्योग

 में  बिजली  लगाने  पर  कम  ज  हो  ।  एम्प्यूल्स, ५  गिलास  और  चिमनियां  इत्यादि

 पंडित  मुनेशवर  दत्त  उपाध्याय :  ऐसे

 सब  प्रकार  की  कांच  की  वस्तुयें  बनाने  के

 लिये  लगभग  एक  ही  प्रकार  के  कल्बे  माल

 ही  प्रयोजन  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 और  एक  ही  प्रक्रिया  का  प्रयोग  करते  हैं

 कितना  ऋण  दिया  गया है  ?  क्या  इतनी  ही  xr a
 जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  औषधि

 दी  जायेंगी  या  कुछ  और  भी  दी
 निर्माण  करने  वालों  ने  यह  दिक्कत  की  हैं

 जायेंगी  ?
 कि  भारतीय  शीशियों  में  भरने  पर  उन  की

 श्री  २३५  लाख  गये  की  राशि  औषधियां  खराब  हो  जाती  हें  ?

 दी  गई  है  ।

 श्री  कानूनगो  :  अन्तिम भाग  का  उत्तर
 श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  पश्चिमी  बंगाल

 ay  कितनी  योजनायें  प्राप्त  हुई  हें  ?
 यह  है  कि  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  आई  है  ।  दुसरी  बात  जिस  का  उन्होंने

 थी  हाथी  :
 में  समझता  हूं

 कि  that  उल्लेख  किया  उस  का  उत्तर  यह  है  कि

 बंगाल  से  ३७  योजनायें  प्राप्त  हुई  परन्तु  कुछ  निर्माता  तो  एव  ही  प्रकार  के  माल

 लश् में भांकड़े  देखूंगा  का  प्रयोग  करते  हें  और  कुछ  नहीं  भी  करते  ।
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 थी  ato  पी०  क्या  मानवीय  उपमंत्री  एस०  छन०

 wat
 ने  औषधि  निर्माण  जांच  समिति  ar  )  और  पंजाब सरकार

 पढ़ा  है  जिस  में  निश्चित  रूप  से  द्वार  बेरोजगारी  के  सम्बन्ध  में

 we  लिखा  हुआ  है  कि  भारतीय  aval  रिपोर्ट  का  संक्षिप्त  विवरण  सभा  पटल  पर

 निर्माताओं  के  मार्ग  में  यह  एक  बहु  बड़ी  जाता  ।  .  परिशिष्ट  -  3,

 बाघा  ह  कि  शीशियां  अपेक्षित  स्तर  को  नहीं  अनुबन्ध  सख्या  २४]

 ज्योति  और  उन  की  चीज़ें  बिगड  जाती  हैं
 ?

 श्री  डी०  पी०  दार्मा  :  सरकार  न  केवल

 वाणिज्य तथा  मंत्री  टो०  पंजाब  में  ही  वरन  सम्पूर्ण  भारत  में  बरोज़

 माननीय  गारी  के  में  ठीक  ठीक  आंकड़  प्राप्त

 wees  औषधि  निर्माण  जांच  समिति  के  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  हें
 ?

 प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  है  जिसके  निश्चय  श्री  एस०  एन०  सिर  :  हाल ही  में  भारत

 ही  वह  पंडित  प्रतीत  होते  हें  ।  यदि  wet को  के २३  नगरों  में  की  जाने  वालो  जांच  के
 और  ढंग

 से  पूछा  गया  होता  तो  इस  का  उत्तर  सम्बन्ध  में  में  ने  एक  wed  का  उत्तर  दिया

 दे  दिया  किन्तु  यह  wet
 इस  ढंग  से  किन्तु में  भी  बताना  चाहूंगा  कि

 प्पा  गया  है  जैसे यह  एक  सामान्य  शिकायत  राष्टीय  विकास  परिषद  की  पिछली  बठक
 हो और  इस  के  सम्बन्ध में  हमारे  पास  कोई

 में  सम्पूर्ण  देश  में  जांच  करने  का  निश्चय
 जानकारी  नहीं  है  ।

 किया  गया  था  ।

 श्री  ची  पी०  नायर :  क्या  भारत  सरकार  श्री  डो०  सी०  दार्मा  इन  जांचों  में
 ने  शादियों की 1,  जब  उन  में

 कितना  समय  लगेगा  तथा  इस  की  रिपोर्ट

 भरी  जानी  क़िस्म  का  पता  लगाने
 जनता  को  कब  तक  उपलब्ध  हो  सकेगी  ?

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  a  ?  यदि
 at  एस०  एन०  यह  जांच तो  उस  का  क्या  परिणाम  हुआ

 नाश तत  समय  समय  पैर  होत  वालों  गणना
 श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारी  मेरे  विवार

 1.0  प्रभारी
 के  रूप  में  होगी  तथा  इस  के  परिणामों  की

 म  भारत  सरकार  की  इस  कार्य
 उपलब्धि  मुख्यतः  '  अपेक्षित  प्राविधिक

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  ने  इस  कार्य  को  नहीं  की  उपलब्धता  पर  और  काम  कितना
 आरम्भ  किया  |

 होगा  इस  पर  निरभर  करते  ह  और  इस  का

 काम  बहुतਂ  काफी
 बेरोजगारी

 श्री  डी०  सी ०  शर्मा  पजाब  सरकार
 eo  थी  डी०  ato  फार्मा  यो  ने  यह  सुझाव  ्  हूं  कि  ऐसा  विधान  बनाया

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 जाना  चाहिए  जिसके  अन्तर्गत

 बेरोजगार
 क्या  पंजाब  सरकार  ने  भारत  लोगों  का  पंजीयन  हो  an  |

 क्या  सरकार  ने

 सरकार  के  पास  अब  राज्य  में  बेरोजगारी  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  और  यदि

 के  मांकड़
 ~  SN  च

 भेज  हैं  ,  और  तो  उ  की प्रतिक्रिया कया  है  ?

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  श्री  एस०  एन०  सशि  जेसा  कि  उत्तर

 प्राप्त  रिपो  को  सभा  पर  रखा  में  बताया  गया  इन  सब चीज़ों  पर  सरकार
 जायगा ?

 अलंग  से  विचार  कर  रही  है  ।
 413  LSD—a
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 केनिया में  भारतीय  लोगों  का  सम्बन्ध  उन्हें  अब  केनिया  में

 *  Rok  श्री  कृष्णांचाय जोडी  :  प्रवेश  करने  में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है
 ।

 प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कोलम्बो  योजना

 क्या  यह  सच  है  कि  जातिभेद  *६०६.  श्री  विभूति  मिश्र  :
 क्या  प्रधान

 at  नीति  के  परिपालन  के  हेतु  केनिया  we  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कार  भारतीयों  के  आप्रवास  को  निरुत्साहित
 क्या  यह  सच  कि  कोलम्बो

 कर  रही  है  तथा  यूरोपियनों  के  आप्रवास  को  योजना के  अन्तर्गत  भारत  से  सर्वेक्षकों के

 बढ़ावा दे  रही  है  ;  Yo  जत्थे  नेपाल जा  रहे  हें  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  वे  कितने  dar

 निवेदन  राज्य-सचिव  ने  एशिया  के  तक  वहां  रहेंगे  और  कौन-कौन  सी
 चीज़ों

 का

 निधियों  द्वारा  गये  अभ्यावेदन  के  सर्वेक्षण  करेंगे  ?

 टाल  मटोल  करने  वाले  तथा  सन्तोषजनक  वैदेशिक-किये  उपमंत्री  अनिल  के०ਂ

 उत्तर  दिये  ;  और  :  और  भारतीय

 परिमाप  काठमांडू  की  घाटी  तथा  नेपाल  के
 यदि  तो  सरकार  का  इस

 सम्बन्ध में  कार्यवाही  करने  का  विराट  नगर  क्षेत्रों  का  त्रिकोणमितिक

 विचार है  ?
 माप  कर  रहा  है  और  यह  आयें  PA4R-

 ५७  तक  पुरा हो  जायगा  ।  परिमाप  को  व्यय
 बेदेदिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के ०  भारत  सरकार  कोलम्बो  योजना  के

 :  केनिया  के  आप्रवास  सम्बन्धी
 देगी ।

 नियम  सिद्धान्त  रूप  में  जातीय  भेद-भाव

 करने  वाले  नहीं  हैं  ।  किन्तु  व्यवहार  रूप  सर्वेक्षणों  केवल  एक  ही  दल  हैं

 केनिया  सरकार  यह  पक्की  नीति  है
 यद्यपि  हो  सकता  है  कि  किसी  समय  इसके

 सदस्य  छोटी-छोटीਂ  टोलियों  में  आसपास कि  उपनिवेश  में  यूरोपियनों  के  आप्रवास  को

 बढ़ावा  तथा  भारतीयों  के  आप्रवास  को  के  क्षेत्रों  में  बिखरे  st  हों  |

 निरुत्साहित  करना  इस  नीति  को  प्रशासकीय  श्री  विभूति  मिश्र  :  इस  सर्वे  पार्टी  पर

 ढंगों  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  कुछ  कितना  खर्च  पड़ेगा
 ?

 श्री  अनिल  हे०  चन्दा  :  अब  तक  हम जी  हा

 इस  पर  २८  लाख  रुपयें  व्यय  कर  चुके  ran
 इस  समय  सरकार  को  हस्तक्षेप

 करने  की  आवश्यकता  नहीं  जान  पड़ती  है  ।  कार्यालय के  लिये  स्थान

 श्री  कृष्णाचाय  जोशी :  क्या  केनिया  * Eo,  श्री  बी०  एन ०  :  क्यां

 द्वारा  अपनाई  गई  नीति  आप्रवासी  जातियों  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 को  समाप्त  कर  देने  की  हूं  ?  यदि  तो  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 क्या  यह  सच  कि

 डाक
 व

 a?
 तार के  महालेखा पाल  तथा  उप

 थ्री  अनिल  है०  में  अपने  उत्तर  बाल  के  कुछ  कार्यालयों  का  स्थान

 में  बता  चुका  हूं  कि  जहां  तक  एुदिः  के
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 माउंट  रोड  तथा  अन्तिम  नेपाल  इन्शयोरेंस मध्य  प्रदेश  की  नई  इमारत  के  कुछ

 भागों  में  किया  जा  रहा  है  ;  कम्पनी  बिल्डिंग  ।

 यदि  तो  क  की  ad  श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  जिन  बिल्डिंगों

 कसा हैं  ;  का  माननीय  मंत्री  नें  उल्लेख  किया  ये

 (  zoe  सब  नगर  के  बीचों  बीच  विशेषकर  मुख्य
 \  क्या  नगर  में  अथवा  उसक

 आसपास  के  किसी  भाग  में  इस  कार्यालय  के
 मार्गों  पर  स्थित  क्या  सरकार  ने  कान्ती

 लिये  कोई  अन्य  सस्ते  किराये का  स्थान  प्राप्त
 तथा  अन्य  उपनगरों  के  आस-पास  भी  पता

 करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  सरकार  ने  किया  मापा
 है  जहां  बहुत  काफी  संख्या  में  भवन

 और  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।  में
 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम

 हुआ  है  ?
 समझता  ¢  कि  ag  qeataray  प्रशासकीय

 ब्यौरे  में  जा  रहे  हें  ।

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 केनिया  में  भारतीय
 स्वर्ण

 :
 जी  हां

 *६११.  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 पट्टा  आरम्भ में  दो  वर्ष  के

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लिये  किया  गया  हैं  जो  उचित  समय  में  पूर्व  कि  ः

 सूचना  के  द्वारा  पट्टेदार  की  इच्छा  से  किसी

 भी  समय  समाप्त  हो  सकता  है  ?  सभी
 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि

 केनिया  की  भारतीय  कांग्रेस  द्वारा  केनिया  के
 कारी  अथवा  नगरपालिका  के  करों  को

 मामलों  को  तय  करने  के  लिये  भारत  से
 लित कर  इसका  किराया १८  रुपये  प्रति

 मध्यस्थ  की  हैसियत  से  काब  करने  के  लिये
 मास

 प्रति  सौ  वर्ग  फुट  है  ।  इमारत की  देख
 निवेदन  करने  के  सम्बन्ध  में  इंगलिस्तान

 विद्वान  की  सफाई
 सरकार  से  अभ्यावेदन  किये  गये  हें  ; तथा  नालियों  आदि  का  प्रबन्ध  करना  पट्टा

 देने  वाले  का  दायित्व  होगा  |  क्या  सरकार  को  इस  विषय  में

 सरकारी  तौर  पर  कोई  सुचना  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 कौर

 अन्य  अनेक  भवनों  के  सम्बन्ध  इस  पर  सरकार  की  क्या

 में  विचार  किया  गया  था  किन्तु  वें  या  तो  लिया
 हुई  है  ?. प्रशासकीय  उपलब्ध  स्थान  के

 प्रकार  एवं  गुंजाइश  अथवा  मांगे  गयें  किराये
 वैदेशिक-कार्यो  उपमंत्री  अनिल  के

 :  से  केनिया  की

 की  दृष्टि  से  उपयुक्त  नहीं  समझे  गये
 ।

 तीय  कांग्रेस  ने  इसਂ  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प
 श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  क्या  सरकार  उन  पारित  किया  था  ।  भारत  रार कार  को  इस

 भवनों की  सूची  प्रस्तुत  करेगी  जो  उसने  इनਂ  विषय  में  सरकारी  तौर  पर  कोई  सूचना
 कार्यालयों

 के  लिये  पट्टे  पर  ली  हैं  ?
 नहीं  प्राप्त हुई  है  ।

 श्रीमती  तारके इव री  क्या

 ge  इंडियन  म्यूचुअल  इन्शयोरेंस  हाउस  आफ  कॉमन्स  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर

 कम्पनी  fate  सराफ  चेम्बर
 में  उपनिवेश  सचिव  ने  यह  कहा  था  कि  बह



 Rey  मौखिक  उर  दिसम्बर  है  ९५४  मौखिक  स्तर  Sk

 fara  उन्हें  निर्दिष्ट  किया  गया  था  और  गवेषणा  रिएक्टर  लगावें  जाने  की  आशा

 उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कार्यवाही  करने  |  डू

 के  लिये इसे  पुनः  केनिया  सरकार  के  पास  गवेषणा
 द्वितीय  अवस्था

 ही  भेज  दिया है  ?  में  थोरियम  के  उपयोग  के  लिये  रियेक्टर

 श्री  अनिल  के०  यही  उत्तर
 के  रूपांकन  स्थापना  की  कोई  योजना

 feat  गया  था  ।  उन्होंने  म  समझता  जर

 हूं  केनिया  सरकार  का  यह  उत्तर  देने  का
 भाखड़ा  प्रदेश  में

 बिचार  है  कि  संकल्प  को  नोट  कर  लिया  area  के  परियोजित  रिएक्टर  के  लिये  कोई

 गया  है  ।  में  इस  विषय  में  आगे  और  कोई  योजना  भारी  पानी  बनाने  की  हैं  .?

 Hae!  नहीं  करना  चाहता  प्रधान  मंत्री  तथा

 वैशेषिक  ta) तारकेश्वर ों  सिन्हा  क्या  केनिया  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल
 :  (

 सरकार  के  आप्रवास  सम्बन्धी  विधियों  जी  ai  में  एक  गवेषणा  प

 को  इस  प्रकार  का  संशोधन  करने  की  लगाने  का  इरादा है  ।  इसकी  लागत  इसके

 सम्भावना  है  कि  यदि  कोई  केनिया  में  अन्तिम  रूपांकन  तथा  कुछ  बातों  पर

 बदा  हुई  लड़की  केनिया  के  बाहर  के  किसी  निर्भर  करती  है  इस  कारण  इस  समय  ठीक

 ब्यक्ति  से  विवाह  करती  ह  तो  उसे  अपने  पत्ति  ठीक  नहीं  बताया  जा  सकता  !

 गे  केनिया  में  लाने  का  अधिकार  न  रहे
 ?

 जी  हां  ॥

 श्री  अनिल के  ०  चन्दा  स्मरण  जी  att
 कि  पिछले  सत्र  में  भी  इस  सम्बन्ध  में

 श्री  टी ०  के०  चोरों  कया  सरकार  न
 एक  प्रदान  पूजा  गया  था  ।  केनिया  के  गवर्नर

 बोम्बे  में  प्रथम  गवेषणा  रिएक्टर  के  पूरे
 ने  कहा  था  कि  वह  इस  मामले  पर  विधान

 होने  के  लिये  कोई  समय  नि  वारित  किया
 णारघद  में  चर्चा  करवाने  को  तैयार  ह  ॥

 =!
 तारकेदवरी  सिन्हा  :  क्या  सरकार

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  स्वाभाविक  है ने  इस  विष  में  केनिया  सरकार  को  कोई

 पत्र  लिखा  हूं  अथवा  अपने  निचार  बताये  कि  जो  कुछ  वह  करना  चाहते  हूं  उसका  एक

 =  सामान्य  रूप  उनके  सम्मुख हैं  किन्तु  बहुत क्योंकि  वहां  की  सरकार  इन  आप्रवास

 सम्बन्धी  विधियों  को  बनाते  जा  रही
 हद

 ।  सी  अनिश्चित  बातें  हूँ  जिन  के  कारण  कोई

 ठीक  ठीक  समय  बता  सकना  कठिन  हैं ।
 श्री  अनिल  के०  केनिया  सरकार

 को  इस  विषय  में  भारत  सरकार  के  विचार
 श्री  टी०  के०  चौधरी  gar  get

 के

 अति  रक्त  अन्य  स्थानों  की  सउपयक्‍्तता  पर
 भली  भांति  विदित  हैं  ।

 भी  सरकार  ने  विचार  किया  था  att

 अब  शक्ति  थणदक्तिਂ  दल  के  अतिरिक्त  वैज्ञानिकों

 न
 १२.  श्री  टी०  के०  चौधरी  :  क्या  के  क्रिस  अन्य  निकाय  की  सम्मति  फर  सरकार

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  द्वारा  विचार  किया  गया  था  ?

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  १  १/२  करोड़  थ्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 विभिन्न  स्थानों

 रुपये  की  लागत  पर  ट्रोम्बे  में  अਂ  दाक्ति के के  की  उपयुक्तता  पर  इस  अर्थ  में  विचार  किया

 सम्बन्ध  में  गवेषणा  लिये  एव  गया  था  कि  एक  टोली  ने  कई  स्थानों  का
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 निरीक्षण  किया  था  ।  स्पष्ट  है  कि  कोई  भी  बनायी  गयी  हें  और  जिन  पर  कोई  अति  शक्ति

 दलं  भारत  के  प्रत्येक  स्थान  पर  नहीं  जा  सकता  शव्क भक  नहीं  लगाया गया  था  ?

 और  लगभग  एक  वर्ष  तक  लम्बी  चौंकी  श्री  ्
 :

 मुझे  सूचना  की  आवश्यकता

 करने  परखाइये वे  इस  निर्णय  पर  हूं  ।  में  दूसरे  भाग  का  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 कि  यही  सर्वोत्तम है  ।  इस  थ्री  के०  पी०  ara :  क्या  सरकार

 विषव  में  बहुत  से  लोगों  जिनमें  कुछ
 यह  विचार  करती  है  कि  मोतियों  का  यह

 तीय  वैज्ञानिक  तथा  यहां  आये  हुये  कुछ  विदेशी  अतिरिक्त  उत्पादन  हाव करघा  उद्योग  के

 वैज्ञानिक  भी  से  परामर्श  किया  गया  था
 ।

 हित  में  हानिकारक है  ?

 frat  उत्पादन  श्री  कानूनगो
 :  इस  का  यही  तो  उदेश्य

 अधिनियम  उसे  सहायता देना  ।

 टीके  सी ०  सोधी  :  माननीय
 *६१३.  श्री  के ०  सी०  सोनिया  :  क्या

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  कि  हाथ करघा  उद्योग

 के  हित  में  यह  किया  गया  हैं  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  बह  इस  निर्णय  पर  किस
 १९५४  से

 प्रकार  पहुंचे
 ?

 १९५४ के  बीच  धोतियाँ  उत्पादन
 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  विचार  व  रसे

 १९५३  के  अधीन  कुल

 कितना  धन  वसूल  किया  गया
 की  में  आवश्यकता नहीं  समझता  हूं  ।

 कुछ  कितने  गज़  कपड़े  यह  होराकुड  बांध

 शुल्क  लगाया गया  था  ;  ६१४.  ait  लोकनाथ  मिश्र :  कबा

 ऐसा  कुछ  कितना  गज़  कपड़ा  सिचाई तथा  .  विघुत  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 है  जिस  पर  आठ  आने  प्रतिगज़  शुल्क  वसूल  करेंगे

 किया  गया  और  के  तटीय  क्षेत्र  को

 कुछ  कितनी  मिलों  ने  यह  सूट  बांध  से  सिंचाई  तथा  विद्युत्‌  दोनों
 से  किस

 दिया ?  अकार लाभ  होगा  ;  और

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री
 :  क्या  सरकार  मिट्टी  का  afirae

 कानूनगो  तम  उपयोग  करने  के  लिये  हीरांकुड  के
 जुलाई  १९५४  से

 गवेषणा  विभाग  को  cary  बनाने  कौ १९५४  की  अवधि में  कुल

 २,२५,६ ५६७  रुपये,वसुल  किये  प्रस्थापित  करती  है  ;

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री बर  १९५४  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं

 हें
 |

 पुराने  तटीय
 क्षेत्र  को  बाढ़

 से  संरक्षण प्राप्त  होगा  किन्तु  हीरा कुड  योजना
 8,900,  og  |  |

 से  सिचाई  तथा  वायु  का  लाभ  प्राप्त  नहीं
 oo  ।

 होगा  ।  १]

 wt
 (=)  इस

 परन
 पर  tt  विचार  नहीं

 श्री  के०  सी०  साधारण  किया  गया  है  1  यह  मुख्यतया  उड़ीसा  सरकार

 विधि  के  अधीत  कुल  कितनी  गज़  धोतियाँ  का  दायित्व  हूं  ।
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 et  ौकनाय  मिश्र  :  क्या  ant  ने  वास्तविक  मय  में  कार्यान्वित  करने  के  उदर

 से  उचित  कार्यवाही  करने  के  fed,  आदेश जिले  के  डेल्टा  क्षेत्रों  में  घानी  इकट्ठा  हो  जाने

 की  सम्भावना  क्योंकि  नदियों  ने  विशेष  दिये  ह्  ||

 कर  अपने  मुहानों  पर  तल  BE  बना
 थ्री  डी०  सी०  क्या  में  जान

 दिया हूं  और  वर्षा  तथा  बाढ़  के  पानी
 सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार को  पश्चिमी

 की  निकास  को  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  पाकिस्तान  में  हिन्दू  तथा  सिखों  द्वारा  छोड़े

 परीक्षण किया  है  ?  गये  हिन्दू  तथा  सिख  att  स्थानों  तथा

 श्री  हाथो
 :

 उसका  परीक्षण  किया  जा  मन्दिरों  की  ठीक  ठीक  संख्या  के  बारे  में  कोई

 रहा है  ।  जानकारी  है  ?

 भी  लोकनाथ मिश्र  :  हमको  परिणाम
 श्री  जे०  के०  भोसले :  नहीं  श्रीमान्‌

 '

 कब  प्राप्त  होंगे  ?
 हमारे  पास  यह  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्री  हाथी  :  उसमें  कुछ  समय

 श्री  डी०  सी०  शर्मा : क्या में जान क्या  में  जान
 में  ठीक  ठीक  तारीख  अभी  नहीं  बता  सकता  ।

 श्री  लोकनाथ  मिश्र  :  क्या  सरकार  ने
 सकता  हूं  कि  यदि  ऐसी  स्थिति  तो  यह

 करार  प्रकार  कार्यान्वित  किया

 इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  किसी
 जायगा  क्यों  कि  ती थे स्थानों  की  ठीक  ठीक

 उपाय  पर  विचार  किया है  ?
 संख्या  और  क़रार  की  ठीक  ठीक  प्रकृति  ही

 श्री  वह  केवल  प्रस्थापना  पर  a
 नहीं  ज्ञात  है

 ?

 परीक्षण  कर  लेगे  के  बाद  ही  किया  जा  सकता
 a  at  जे०  के ०  श्रीमान १  ।

 ze  |

 हम  भ्रष्ट  और  अपवित्र  किये  गये  तिरे  स्थानों

 की  ठीक  ठीक  संख्या  जानते  हैं  और  क्योंकि

 वह  हमें  ज्ञात  है  इसलिये  ह्म
 पाकिस्तान

 ६१५,  श्री  डो०  सी०  फार्मा  :  क्या
 सरकार  को  लिखते  हूं  ।  इस  मामले  में  यह

 पुनर्वास  मंत्री  ३१  १९५४  को  पूछे
 ज्ञात  है  कि  १०२८  तीर्थस्थान  अपवित्र  किये

 गये  तारांकित  परस्त  संख्या  २९२  के  उत्तर
 गये  हैं  और  हमने  इस  विषय  पर  वास्तव  में

 का  निदेश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि  पाकिस्तान  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  लिखा  हैं  ।

 १९५३  के  क़रार  के  अनुमोदन  के  aft  डी०  सी०  क्या  सरकार  इस

 हिन्दू  तथा  सिख  मंदिरों  तथा  तिरे  स्थानों  तथ्य  से  अन्तर्गत  है  कि  इन  तिरे  स्थानों  के

 के  संरक्षण  के  लिये  क्या  करर्पेवाहियां
 a

 कुछ  भक्त  अथवा  अनुयायी  वहां  थोड़ी  संख्या

 ह्
 ?  में  जाने  और  उनकी  देखभाल  करने  के  लिये

 तैयार  हैं  ?  यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार  नें
 पुनर्वास  उपमंत्री  जो  ०  के  ०

 :

 अपे  १९५८  में  क़रार  को  भ्र [मोद न  किया
 पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  यह  प्रश्न  उठाया

 हैं  और  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?
 गया  था  ।  qifrta.a  सरकार  ने  २५

 १९५८४  कंपनी  प्राप्ति  a  कारों  को  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 at  मु  लगों  के  घरा  स्थानों  को  पवित्रता  ए०  पी०  हमें  नए पी  कोई  जानकारी

 x  नाला बनाते  रख  तथा  उनके  संरक्षण  |  च  दि  बि  |  नहीं  हू  और  हमें  किन्हीं  व्यक्तियों  से  ऐसी

 में ग्रादेश  जानो  किये  हें  झर  उस  करार  को  कोई  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  कि  बे  पाकिस्तान
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 सीधे  स्थानों  में  और  वहां  अमलैसगंज-भी  मोड़ी  सड़क

 उनकी  देखभाल  करना  चाहते  हैं  ।  क  १६.  थी  विभूति  कया  प्रधान

 सरदार  हुक्म  सिह  :  क्या  में  जान  सकता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 @  fe  पिछले  सात  वर्षों  में  दर्शकों  के  जिन
 क्या  यह  सच  हैं  कि  त्रिभुवन  ae

 weal  को  इन  dre  स्थानों  को  देखने  की  पथ  के  निर्माण  के  साथ  ही  सरकार  आलेख

 गंज  भीमफेड़ी  सड़क  की  मरम्मत  करा  नेजा अनुज्ञा  प्राप्त  हुई  उन्होंने  देखे हुये  तीर्थ

 स्थानों  की  वास्तविक  दक्षा  अथवा  उनकी  रही है  ;

 या  अन्य  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  यदि  तो  काम  कब  शुरू  होगा

 कभी  कोई  रिपोर्ट दी  है  ?  और  पुरा  होन  में  कितना  समय  लगा  ;

 थो  ए०  पी०  कभी  कभी  हमें  और

 केसी  सूचनायें  प्राप्त  होती  रहीं  कि  उन  तिरे  कितने  खर्चे  का  अनुमान  हैं  ?
 स्थानों  की  उचित  रूप  से  देखभाल  नहीं  की

 बेदेदिक-कार्य॑  उपमंत्री  अतीत जा  रही है  और  समय  समय  हमने

 पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  क़रार  के  के०
 :

 नेपाल  में  हाल  ही  में

 उपबन्धों  की  और  आकृष्ट  किया  हैं  ।  आई  भीषण  बाढ़  से  इस  सड़क  को  काफी

 क्षति  पहुंची  है  तीन  पुल  बह  कई  पुश्तों

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  में  जान  सकता  और  कई  मील  सड़क  को  क्षति  पहुंची  ।  ने  पाल

 हूं  कि  सरकार  ने  पाकिस्तानਂ  स्थित  अपने  सरकार  की  अपील  के  उत्तर  में  भारत  सरकार

 प्रतिनिधियों  को  स्वयं  उन  dit  स्थानों  को  ने  १९५४  के  अन्त  तक  सड़क  को

 देखने  और  उन  की  दक्षा  के  सम्बन्ध  में  सरकार  मोटर  चलाने  योग्य  बनाने  के  लिये  अपेक्षित

 के  पास  सूचना  भेजने  के  लिये  कोई  आदेश  आपातकालीन  मरम्मत  करना  और  आगामी

 दिय ेहैं  ?  वर्षा-ऋतु  से  पूर्व  gal  को  बताना  स्वीकार

 श्री  उ०  पी०  जन  :  हम  ने  अब  तक  ऐसी  कर  लिया  है  ।  बाक़ीਂ  काम  नेपाल  सरकार

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  हैं  ।  स्वयं  कर  लेंगी  |

 १९५४  में  बाढ़  आने
 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  सरकार  वहां  स्थित  अपने  प्रतिनिधियों  के  after  बाद  ही  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  गया

 को  यह  आदेश  देने  कि  अनुज्ञा  प्राप्त  करके
 था  और  अगले  कुछ  ही  महीनों  म

 इन  ती थे स्थानों  में  जाने  और  उनकी  स्थिति  कालोनी  मरम्मत  के  पूरा  हो  जान  की  आशा

 को  देखनें  कि  उनमें  कोई  मरम्मत  अथवा  की  जाती  !

 अन्य  किसी  संरक्षण  की  आदवम्पयातना  विस्तृत  विवरण  तैयार  किये  जा

 करती  हूँ  ?  रहे  हें  किन्तु  लगभग  Eey  लाख  रुपये

 श्री  न॑०  के०  भोंसले :  हमने  पहलें  ही  चाहेंगे  ।

 पाकिस्तानਂ  सरकार  को  सुझाव  दिया  हूँ  यहां  में  यह  बता  देना  चाहता  हु

 कि  इस  seq  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  इस  उत्तर  के  तैयार  किये  जाने  के  बाद

 gre
 ad  हे संयुक्त  आयोग  नियुक्त  किया  किन्तु  हमें  यह  सूचना  प्राप्त  कि  यह

 दुर्भाग्यवश  पाकिस्तान  सरकार  इस  सूझाव  सड़क  मोटर  गाड़ियां  और  लारियों

 से  सहमत  नहीं  हुई  ।  के  आवागमन  कै  लिये  खोल  दी  गयी  है  ॥



 aCe
 sie
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 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  त्रिभुवन  राजपथ
 योजना  के  कुल  खर्च  के  सम्बन्ध  में  हमें कुछ

 इस  साल  बरसात:के  पहले  चालू  हो  ?  आभास  देगी  और  उसमें  से  कितना

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  ad  किया  जायेगा
 ?

 sit  अनिल  के०  ऐसा  करने  के
 श्री  एस०  एन०  मिश्र :  इस  प्रश्न  के

 के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 प्रथम  भाग  का  उत्तर  इस  तथ्य  को  दृष्टि

 थी  विभूति  मिश्र
 :

 अगर  चालू  जायेगा  में  रखते  हुये  उत्तर  इस  अवस्था पर  आवश्यक

 तो  सड़क  आम  जनता  के  लिये  रहेगी  या  सिफ  ही  कल्प नात्मक  नहीं  दिया
 सकता

 सरकार के  लिये  रहेगी  ?  है  और  हम  इस  विषय  पर  कोई  अनुमान

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य एवं
 करने  का  खतरा  मोल

 छेना  नहीं  चाहते  हैं
 ।

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :  जनता  श्रीमती  arent  क्या  में

 हमारे  सर  आंखों  पर  रहती  यह  आप  जान
 सकती  हूं  कि  सरकार  अगली  पंचवर्षीय

 को  जानना  चाहिये  ।  योजना  में  प्रमख  सिंचाई  तथा  विद्युत

 नाओं  सम्मिलित करने  का  विचार

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  और  यदि  तो  वे  कौनसी
 योजनायें

 FEO.  श्रीमती  तारकेश्वर  ह
 ?

 क्या  योजना  मंत्री  AT  बताने  की  कृपा  करेंगे  at  एस०  एन०  जेसा  कि  सभा

 किः
 को  अवगत  सिंचाई  तथा  विद्युत्‌  के  बारे

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  मंत्रणा  समिति  नाम  की  एक  प्रविधि

 की  मुख्य  रूप रेखायें  अन्तिम  रूप  से  तैयार
 समिति  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 लित  की  जाने  वाली  योजनाओं  की  सिफारिश कर  ली  गयी  हें  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  उसकी  करने  के  लिये  पहले  ही  बना
 दी

 गयी  है
 ।

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेगी  ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 :  नहीं  पंचवर्षीय  योजना

 sat  उत्पन्न नहीं  होता  है  ।  केए  ६६.  art  एम०  एल०  :  क्यां

 श्रीमती  तारकेश्वर क्या  में  योजना  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन

 की  मुख्य  रूपरेखायें  कब  तक  तयार  होने  वाले  काम  की  प्रगति  के  बारे  में
 हो  जायेंगी  ।

 समय  पर  कोई  जांच  की  गई  है  ;  और

 श्री  एस०  एन०  मेरे  विचार  से  यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश

 मुख्य  रूपरेखाओं  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रदान  कुछ  सरकार  द्वारा  कोई  काला वधिक

 अस्पष्ट  किन्तु  मुझे  आशा  अगली
 रिपोर्ट भेजी  गई  है  ?

 पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  प्रस्थापनायें
 योजना  उपमंत्री  (st  एस०  एन०

 वर्ष  इसी  समय  तक  तैयार  हो  जायेंगी  ।
 मिश्र  )  :  योजना  आयोग  को  केन्द्रीय

 श्रीमती  तारकेदवरी  क्या  में

 चान  सकती  हूं  वि  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  वधिक  प्रगति  रिपोर्टे  प्राप्त  होती  हैं  ।
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 अतिरिक्त  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  में  इंटें  पकाने  वाले  कोयले  को  अन्तिम

 मसें दाता
 समय  समय  पर

 राज्यों
 में  जाते

 मिलता  दी  गई  दे  )

 हें  और  किसी  विद्वेष  परियोजना  का  निरीक्षण

 (a)  और  (7). करते हें  ।

 हां  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  की
 कोयले  का  अत्यंत  समग्र  रूप  से  aga  बड़ा

 भांति  उत्तर  प्रदेश  सरकार  भी  योजना  आयोग  है  और  जब  तक  कि  यातायात  की  वर्तमान

 को  काला वधिक  प्रगति  रिपोर्टे  भेजती  ।  सुविधायें  जिन  में  वैगनों  का  प्रदाय  भी

 आवश्यकताओं  की  के  लिये  अपर्याप्त

 *५६७.  श्री  एस०
 एन०  दास

 :
 क्या  इंहें  पकाने  कोयले  का  प्रदाय  वैगनों

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे  किः  की  तथा  यातायात  की  अन्य  सुविधाओं

 को  दुष्टि  में  रख  कर  ही  किया  जा  सकता
 क्या  यह  सच  है  कि
 तथा  दीघा

 घाट
 के  द्वारा  उत्तर  बहुत  से  अन्य  उत्पादक  उद्योगों

 विहार को  जाने  बाले  कोयले  के
 को  कोयला  मिलना  कम  हो  जायेगा  ।  जहां  तक

 d  का  स  न्पषिं  हे  संभरण  उतना

 अन्तिम  प्राथमिकता  गई  है  ;  ही  किया  जा  सकता  हैं  जितना  कि  मोकामा

 घाट  की  नामान्तरण  सुविधायें  हं  और  ad-
 यदि

 तो  इसके  कारण  क्या

 और
 मान  सुविधाओं  को  देखते  हुये  कोयले  का

 संभरण  रेलवे  के  लिये  तथा
 जनता  की

 उत्तर  बिहार  को  किये  यकताओं  को  पूरा  करने  के  जिसमे

 वाले  कोयले  के  नामान्तरण  को  सुविधायें  ईंटें  पकाने  का  प्रयोजन  भी  सम्मिलित  है

 देने
 के

 लिये  इस  प्राथमिकता को  और  ऊंचा  करना  होता  है

 स्थान  देने  के  प्रदान  पर  विचार  किया  गया  है

 या  किया  जा  रहा  है
 ?  कई  बार  सरकार  ने  ईटें  पकाने की

 प्राथमिकता  को  ऊंचा  स्थान  देने  के  yar

 उत्पादन  मंत्री  के  eto  :  पर  विचार  किया  था  परन्तु  उपर्युक्त  विचार
 दीघा  घाट  उत्तर  बिहार  को  जाने

 वाले  कोयले  का  नामान्तरण  स्थल  नहीं  है
 को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  विचार  को  त्याग

 देना  पड़ा था
 मोकामा  तथा  भागलपुर  घाटों  के  द्वारा  उत्तर

 बिहार  को  जो  कोयला  भेजा  जाता  हैं  उसके

 लिये  कोई  प्राथमिकता यें निश्चित  नहीं  की

 प्राथमिकता  वर्गीकरण  का  यह  अथ

 नहीं  है  जिन  आवश्यकताओं को  प्राथमिकता
 गई  हें  ।  इन  स्थानों  पर  जितने  भी  कोयले

 के  वैगन  आते  हैं  उनका  जिस  क्रम  से  वे  पहुंचते
 दी  हें  उन  को  पूरी  तरह  से  पूरा

 करने

 हें  उसी  क्रम  से  नामान्तरण  किया  जाता
 के  बाद  ही  ईंटें  पकाने  के  लिये  कोयले  का

 aa
 किया

 जाता  है
 ।  इस

 बात  को  हमेशा

 स्वीकार
 किया

 गया  है  कि  यह  वहुत

 फिर  भी  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  बड़ी  आवश्यकता  हैं  और  उत्तर  बिहार

 नीय  सदस्य  का  वैगनों  के  नियतन  के  लिये  ईंटें  पकाने  का  अभ्यंग  बिहार

 करण  का  et  कर  रहे  हें  ।  इस  वर्गीकरण  के  महत्व  तथा  aad  की  उपलब्ध
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 थाओं  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्घारित  इस  अन्तर  के  लिये  उत्तरदायी  हैं  ।

 किया  जाता  रहा  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या

 सोमा  विषाद  उपवास

 ५७८.  श्री  गिडवानी  क्या  प्रवान
 झप्पान  मंत्री  २३  १९५४  को  पूछे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गये  तारांकित  wet  संख्या  ४  के  उत्तर  का

 निर्देश  करके  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४८  से  लेकर  १९५३  तंक

 क्या  तब  से  पश्चिमी  सीमा  पर  भारत  तथा  अमरीका  तथा  आस्ट्रेलिया  में  स्थायी

 पाकिस्तान  के  सीमा  विवादों  के  सम्बन्ध  में  निवास  के  लिये  उत् प्रवास  करने  के  हेतु

 कोई  अन्तिम  विनिश्चय  किया  जा  चुका है
 ?  वासियों  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  कुले  संख्या

 कितनी है  ;
 बेटे  दिक-कार्यो  उपमंत्री  अनिल  क े०

 :  नहीं  ।  अभी  वार्ता  हो  रही है  ।  उन  में  कितनों  को  Seq ATA

 करने  की  आज्ञा  दी  गई  ;  और
 सितारो  gata  कारवान  के  उपोत्पाद

 उन  का  चुनाव  किस  अधार  पर

 tury.  पंडित  डी०  एन०  ? क्या  गया
 क्या  उत्पादन  मंत्री  ८  १९५४  को

 पुछ  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७५९  का  बेदेद्चिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के
 ०

 निर्देश  कर  के  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  से  «  seqare  araeat- के
 सुन्दरी  कारखाने  के  उपोत्पादों  के  उत्पादन  qa  सीघे  तत्सम्बन्धी  विदेशी  दूतावासों  द्वारा

 के  a  किये  जानें  के  कारण  क्या
 प्राप्त  किये  जाते  हैं  और  वहीं  उनके  सम्बन्ध

 a
 zg  जैसा  कि  फर्टिलाइजर्स  we  केमिकल्स

 में  निर्णय  करते  हैं  ।  प्रत्येक  देश  की  विशिष्ट
 लिमिटेड  द्वारा  किया  जाता  उत् प्रवास  विधियों  के  अनुसार  ही  चुनाव

 a
 है  ?

 के  आधार  भिन्न  भिन्न  हैं  ।  भारत  सरकार  के

 कोई  अभिलेख उत्पादन  मंत्री  के०  सो ०  :  पास  इन  आवेदन-पत्रों  का

 तथ्य  तो  यह  कि  सुन्दरी  कारखाने  में  नहीं  है  और  न  इसका  कोई  अभिलेख  है  कि

 घपोत्पादों  के  उत्पादन  का  विकास  किया  जा  कितने  प्रार्थी  वास्तव  में  चुने  गये  हूं

 आस्ट्रेलिया  के  साथ  हमारी  उत् प्रवास  सम्बन्धी
 रहा  है  ।  दोनों  स्थानों  पर  प्राप्त  होने  वाले

 उपोत्पादों  के  प्रकार  तथा  गुण  कच्चे  साल  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 तथा  काम  में  लाये  जाने  वाले  तरीक़ों  पर
 जता  उद्योग

 निर्भर  हें  ।  हाल  ही  में  सुन्दरी  में  कोक
 क  ५८१.  श्री  नवल  प्रभाकर  कया

 महा  बेटी  के  लगाये  जानें  के  बाद  से  कम्पनी
 नयें  उपोत्पाद ों  को  तैयार  करने  का  प्रबन्ध

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीं

 कृपा  करेंगे  किः : कर  रही  है  ।  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जा  रहा  है  जिस  में  बताया  गया  हैं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  आगरे  के

 श्रावनकोर  में  क्या  किया  जा  रहा  है  और  चमड़ा  उद्योग  और  जूता
 उद्योग  के

 रहा है सुन्दरी  में  क्या  विकसित  किया  जा  Nel  विकास  के  निमित्त  जांच  करने  के  लिये

 शो  वह  विभिन्न  प्रक्रियायें  कौन  सी  हें  जो  एक  अधिकारी  आगरा  भेजा  गया  था  ;
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 RXo

 यदि  तो  उस  जांच
 का  क्या  हिन्द-बीत

 afro हुआ  ?  ace.  श्री  इब्राहीम  क्या  प्रवान

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 :  हां ।  वियतनाम  सरकार  तथा

 तत्सम्बन्धी  अधिकारी  ने  उक्त  वियतनाम  राष्ट्रीय  सेना  के  बीच  झगड़े  के

 उद्योग  के  विकास  के  लिये  कुछ  सिफारिशें  कारण  हिन्दी  में  भारतीय  स्थिति  पर

 की  हूँ  और  यह  सिफारिशें  विचाराधीन  कोई  प्रभाव पड़ा  है  ;  और

 zt
 भारत  हिन्द-चीन  में  अपने

 उद्देश्य  को  किस  सीमा  तक  प्राप्त  कर
 सका

 पुर्जों  बंगाल  के  विस्थापित  ब्यक्ति
 हे

 ?

 FUCQ,  श्री  बो०  के०  दास  क्या
 वेदेदिक-कार्य  उपमंत्री  अनि  के०

 meaty  मंत्री ag
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वियतनाम  अन्तर्राष्ट्रीय

 पूर्वी  बंगाल  के  ऐसे  विस्थापित  आयोग  का  कार्य  केवल  वियतनाम  सम्बन्धी

 की  संख्या  कितनी  हूँ  जो  बिहार  जिनीवा  करार  का  परिपालन  कराना  हैं  और
 ~

 उड़ीसा  के  अपने  पुनर्वास  स्थानों  को  उसको  वियतनाम  को  दोनों  भागों  में  स

 किसी  के  आन्तरिक  मामलों  से  कोई  सरोकार छोड़
 कर  १९५४  में  पश्चिमी  बंगाल  चले

 ;  नही ंहै
 ।  यह  आयोग  अपना  कायें  सन्तोषपूर्ण

 उन  में  से  कितने  उक्त  राज्यों  कर  रहा  हे  ।
 सारे  युद्ध  बन्दी  तथा  असैनिक

 नज़र बन्द  मुक्त  कर  दिये  गये  हें  तथा  तत्सम्बन्धी
 में  स्थित  कैम्पों  से  आये  हें  ;  और

 wet  को  सौंप  दिये  गये  और  करार  की
 उन  के  मामलों  में  क्या  किया

 wal  के  भ्र तु सार  विरोधी  पक्षों  की  सेवायें

 गया हूं  ?
 क्षेत्रों ਂ  में  एकत्रित  की  जा

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के  ०
 :

 रही  हें  ।
 इस  वह  बिहार  तथा  उड़ीसा  के  ara

 लाओस  तथा
 तथा  पुनर्वास  उपनगरों  से  ५२५९  व्यक्ति  fear  सम्बन्धों  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  जिनीवा
 भाग  गय े।  करार  के  परिपालन  कराने  का  अपना  कायें

 १,८२३  व्यक्ति  ।  सफलता पू वेक  कर  रहे  हे  ।  इन  तीनों  राज्यों

 में  क़रार  कीं  शर्तों  के  अनुसार  युद्ध  बन्दियों
 १९५४  के

 पहले
 जो

 तथा  aaa  नजर बन्दों  की  रिहाई  तथा
 व्यक्ति  पश्चिमी  बंगाल  में  पहुंच  गये  उन

 आदान  प्रदान  सेनाओं  के  हटाने  तथा
 के  पुनर्वास  का  दायित्व  पश्चिमी  बंगाल  की

 एकत्रित  करने  में  तथा  एक  विरोधी  पक्ष  से
 सरकार  नें  अपने  ऊपर  छे  लिया  हैं  ।  जो  व्यक्ति

 दूसरे  को  प्रशासन  का  हस्तान्तरण  कराने
 १९५४  के  बाद  आये  हैं  उन  को

 के  कार्यों  में  बहुत  प्रगति  हुई  हे  ।
 सहायता  दी  जा  रही  है  ।  पश्चिमी  बंगाल

 के  मुख्य  मंत्री  बिहार  तथा  उड़ीसा  से  भाग  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोगों  का  काय  तभी

 क्र  आने  वालों  की  पूरी  समस्या  पर  विचार  पूरा  होगा  जब  कि  सन्तोषजनक  परिस्थितियों

 कर  रहे  हैं  ।  में  चुनाव  हो  जायेंगे  ।
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 चाय  बगान  )  को  गई  उन  शिकायतों  की  और  सरकार  का

 ९०,  शो  एन०  एम०  लिंगम  :

 प्रेस  के  कुछ  भागों  में  प्रकाशित  हुई  थी
 ;

 और
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमान्त  चाय  बागानों  का  क्यां  विदेश  स्थित

 कोई  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया  हे  ;
 दूतावासों  को  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि

 जब

 भारतीयों  को  सहायता  की
 यदि  तो  उस  के  परिणाम

 क्या  निकले हें  ;  और
 पड़े  तब  उन्हें  सहायता  दिया  करें

 ?

 ऐसे  चाय  बागानों को  एक  बार
 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के ०

 फिर  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करनें के  लिये

 सरकार कौन  से  उपाय  करने का  विचार
 :

 (#)  हां  ।  सरकार  को  प्रॉग  स्थित

 से  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  हैं करती  है  ?

 और  सरकार  को  संतोष  हो  गया  है  कि

 वाणिज्य  मंत्रो
 इन  आरोपों में  कोई  तथ्य  नहीं  डाक्टर

 प्रॉग  में  :  बिना  कोई  पूर्व  सूचना
 से  भूतपूर्व  केन्द्रीय  चाय  ae

 द्वारा  नियुक्त  एक  विशेष  अधिकारी  द्वारा
 दिये  आ  गये  थे  और  न  उनके  पास  जेक

 प्रवेशपत्र ही  था  ।  उनके  आगमन  की  सुचना
 केवल  करार  तथा  त्रिपुरा  क्षेत्र  के  सीमान्त

 बागानों  का  एक  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  दूतावास  को  नहीं  दी  गई  थी  ।
 इस  पर  भी

 गया  था  ।  उक्त  विद्वेष  अधिकारी  ने  अपना  दूतावास  ने  उन  को  सब  प्रकार  की

 दीं  और  उन  के  लिये  कुछ  प्रवेश  पत्र  पाने  में प्रतिवेदन  ही  में  चाय  ale  प्रस्तुत

 किया हे  पर  उस  ने  १९५४  में
 भी  सफल  हुआ  यद्यपि  यह  प्रवेश  पत्र  इतनी

 कम  सूचना  पर  नहीं  दिये  जाते  हैं
 ।

 हदाचित च्
 हुई  अपनी  पिछली  बैठक  में  विचार  किया

 किसी  कान्ती  समिति  के  नियंत्रण  पर  डाक्टर था  ।  तत्सम्बन्धी  सरकारों  द्वारा  राज्य

 कारों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  मामलों  के  कुमारप्पा यूरोप  गये  थे  और  वे  उसी
 समिति

 के  अतिथि  थे  और  उसी  से  उन  का  आतिथ्य
 विषय  में  या  तो  कार्य  किया  जा  चुका  है  या

 सत्कार  किये  जाने  की  आशा  थी  ।  किन्तु आरम्भ  कर  गया  हे  ।  मुख्य  सिफारिश

 जिस  का  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्ध  ऐसा  जान  पड़ता  हूं  कि  शान्ति  समिति  प्रबन्ध

 करने में  अधिक  सफल  नहीं  हुई  ।
 सीमान्त  बागानों  को  रुपये  की  सहायता  देने

 के  लिये  एक  संगठन  स्थापित  करने  के  विषय

 में  हे  ।  यह  सिफारिश  विचाराधीन है  ।  १९४९  में  ही  हमारे

 बिदेश  स्थित  मिशनों  को  अनुदेश  दे  दिये  गये

 प्रांत  में  भारतीय  दूतावास  थे  कि  सम्बन्धित क्षेत्रों  में  रमण  करने  वाले

 भारतीयों  की  यथासम्भव  सहायता  की  जाये
 ॥

 डा०  रामा  राव  :  क्या  प्रधान

 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किन्तु  ऐसी  सहायता  सन्तोषप्रद  रूप  में  उसी

 समय  दी  जा  सकती  हैं  जब  कि  भ्रमण  तथा
 क्या  श्री  to  सी०  कुमारप्पा  आवश्यक  सुविधाओं की  सूचना  पहले  हीं

 (ARG द्वारा  प्रांत  स्थित  भारतीय  दूतावास  के  भेज दी  जायें  ।
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 प्लास्टिक  बेदेशिक-काय  उपर मंत्रो  अनिष्  फ े०

 ङ्घ  थी  :  नया  बालिका  :  प्रधान  मंत्री  ने  हाले  ही  की  अपनी

 कम्बोडिया  यात्रा  में  कम्बोडिया  के  राजा
 तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 को  वैयक्तिक  निमन्त्रण  दिया  art
 नि

 औद्योगिक  आवास  समय  प्रदेश
 नया  प्लास्टिक  उद्योग wa

 रक्षित

 जाकर wa  और
 को  छद गछ  Vo थ

 FURY,
 fs  मे

 अब्दुल्यामाई :

 क्या  प्लास्टिक at  वस्तुओं  उस  न्या  आवास  तथा  समरण  मंत्री

 श्रमिक  की  हें  जिसे  मात  संस्था  ने  १३  १९५४  को  पूछ  यय  तारांकित

 शान्यता दे रखी हू दे  रखी  हैं  ;  संख्या  ८५३  के  उत्तर  का  निदेश  करके

 बह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 दि

 वाणिज्य  उघोग  उप मंत्रो

 कानूनगो  प्लास्टिक  उद्योग  के
 पिछड़े  वर्षों में  समय  प्रदेश

 केवल दो  भाग  रक्षित हे  ।  वे  ये  हूं  (१)  फीनोल
 में  औद्योगिक  आवास  योजना  के  अन्तर्गत

 मलडिहाइड  मोल्डिंग  पाउडर  और  (२)  ge  कितने  मकान  बनाये  गये

 प्लास्टिक  के  बने  बिजली  के  उपकरण  |

 इस  समय  में  मजदूरों ने
 मं

 प्लास्टिक  की  वस्तुओं  के  fea

 अभी  तब  कोई  .  विशिष्ट  sare  निर्धारित
 से  कुल  कितने  अधिग्रहीत  किये  ;

 और
 नहीं  किया  गया  ह  ।  भारतीय  मान  संस्था

 ने  सामान्य  तथा  बिजली  के  उद्देश्यों  के  ,  लिये  क्या  यह  सच  है  कि  आवास  as

 कनोजिया  मोल्डिंग  पाउडर  ar  मान  द्वारा  निश्चित  ऊंचे  किरायों  के  कारण  मजदूर

 रित  करने  के  हेतु  एक  विभागीय  समिति  उन  मकानों  को  TEN  नहों  कर  रहे

 बनाई
 आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 यदि  *  corften  को  शब्द  को  स्वरण  .  १९५१-५२  से

 व्यापक
 अर्थ  में  लिया  जाय  तो  उस  में  रबर  १९५३-५४  बीच  दी  मई  कुछ  १०००

 चढ़े  तार  फैलाने  के  मकानों  की  स्वीकृति  में  १००  एकक  पूर्णरूप

 चपड़ा  आदि  वस्तुयें  भी  आ  ज जाती है  ।  इन  से  तेयार  हो  गय ेहें  ;  २९२  मकानों में  faa

 के  लिये  भारतीय  मान  संस्था  ने  पानी  और  नाली  प्रबन्ध  की  कभी  और

 प्रमाण  निश्चित  कर  दिये  हें  जिनका  उद्योग  ५०  मकान  हीਂ  पूरे  हो  जायेंगे  ar

 Gu’  निर्माण  की  विभिन्न  अवस्थाओं are  पालन  किया  जा  रहों  है  ।  क  क
 roe

 कम्बोडिया  के  राजा  निमन्त्रण

 FUR  श्री  मसाइल  रेडडी
 १००  मकान  भषिन्रहीत  किये

 मये 2
 मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कम्बोडिया  के  राजा  को  निकट  भविष्य  श्रीमान  ।  feat  भारत

 में  भारत  आने  के  लिये  कोई  निरस्त  दिया
 a  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  दर  से

 aa ह  ?
 अधिक  नहीं  हूं  ।
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 पद मीना  ऊन  भूमि  विकास  सुधार
 FURY  श्री  हेम  राज  :  क्या -  वाणिज्य

 Feo.  थी  एस०  एल०  क्या

 तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 किः

 विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  सुधार
 पदमीना  ऊन  के  निर्यात  पर  रोक

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने

 होनें  पर  भी  कया  वह  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लिये  प्रद्यासनीय  और  विकास  संगठन
 को  डाक  ्  तथा  अन्य  विधियों  द्वारा

 पित  करने  की  दिदा  में  अब  तंक  क्या  प्रगति
 निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  और

 हुई  है  ;
 यदि  तो  इसके  निर्यात  को

 रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने

 क्या  भूमि  सुधार  में  चाव  लेने

 वालें  और  आयोग  की  समिति  को  सलाह
 की  प्रस्थापना  करती

 देने  के  लिये  तैयार  गैर-सरकारी  लोगों  की  एक

 वाणिज्य  मंत्री  :
 सूची  तैयार  की  गई  है  ;  और

 और  डाक  पार्सल  द्वारा  निर्यात

 के  अतिरिक्त  पश्मीना  ऊन  का  निर्यात
 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के

 नाम  क्या  हे  ?
 U¥-G-4 8  से  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 अग्रेतर  पुनरावलोकन  के  उपरान्त  Jo-8 PUY
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 मिश्र )  राज्य  सरकारें  राजस्व
 से  डाक  पासंल  द्वारा  निर्यात  पर  भी  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  गया  है  ।
 प्रशासनों  तथा  उचित  विभागों  द्वारा

 भूमि  सुधार  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करती
 आवश्यकता  से  अधिक  रक्षा-सामान

 हैं  ।

 *५९८.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  नहीं  ।
 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  १२

 दन  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।
 १९५४  को  गये  तारांकित

 संख्या  १७३९  के  उत्तर  का  निर्देश  करके

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  विक्रय  संघ

 क्या  चालू  वर्ष  में  आवश्यकता
 FE OY,  श्री  एस०  एन०  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 रक्षा-सामान  गैर-सरकारीਂ  वार्ता

 कृपा  करेंगे  कि  :
 द्वारा  बेचा  गया  ;

 क्या  भारत  में  तथा  भारत  से
 यदि  तो  उस  का  क्या  मूल्य

 और  बाहर  कुटीर  उद्योग  उत्पादन  विक्रय  के

 विकास  और  सुविधा  के  हेतु  केन्द्रीय  य
 अभी  जो  आवश्यकता  से  अधिक

 संघ  सम्बन्धी योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 सामान  मौजूद  हैं  उसका  कुल  मूल्य  क्या  है  ?
 गया है  और  क्या  उसे  कार्यान्वित  किया  गया

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 स्व  :  5  art मान ।
 (a)  यदि  तो  उस  का  क्या  विवरण

 ३१,०००  रुपये  |
 @;  और

 ३१-१०-५४  को
 ३०'

 १२  करोड़  इस  का  वित्तीय  प्रबन्ध  कंधे

 रुपये  ।
 होगा ?
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,

 :  से  |  एक  विवरण  अनुबन्ध  सख्या  २७]

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिदिष्ट  और  ,  श्रीमान - स  ।

 अनुबन्ध  सख्या  Re]
 पाकिस्तान को  सिख  यात्री

 पटसन  उद्योग  विकास  परिषद  *
 ६१०.  श्री  गिडवानी  :  क्या  प्रधान

 श्री  बी०  के ०  दास :  क्या
 मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  यह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 सच  है  कि  इस  वर्ष  पाकिस्तान  सरकार ने

 सिंख  यात्रियों  के  एक  दल  को  पश्चिमी

 पटसन  उद्योग-विकास  परिषद्‌  पाकिस्तान  में  स्थित  गुरु  नानक  के  जन्म
 को  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  स्थान  गुरुद्वारा  ननकाना  साहिब  की  यात्रा

 की  गई  है  ;  और  की  अनुमति  नहीं  दी  ?

 क्या  परिषद्‌  के  कर्मचारी  निश्चित
 दे  दैविक-काय  उपमंत्री  अनिल  क े० कर  लिये  गये  हें  ?

 चन्दा )  पाकिस्तान  सरकार  ने  २५०

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  सिख  यात्रियों  को  गुरुद्वारा  ननकाना  साहिब

 दी०
 :  और  की  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।  और

 सरकार  अभी  पटसन  उद्योग  विकास  परिषद्‌  यह  यात्रा  ८  से  ११  नवम्बर  तक  होने  को

 को  स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  थी  ।  इसे  शिरोमणि  गुरुद्वारा.प्रबन्धक

 अमृतसर  द्वारा  आयोजित  किया  गया  था

 भारत  स्थित  बिदेशी  दूतावासों में  सेवामुक्त
 उस  at  अनुमति  कराची  स्थित  भारतीय

 भारतीय  उच्च  आयुक्त  को  १  को  अर्थात्‌

 श्री  इब्राहोम र  कया  प्रधान  मंत्री
 जिस  दिन  यात्रा  प्रारम्भ  होते  को  थी  उससे

 केवल  सातਂ  दिन  प्राप्त  हुई  ।
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  स्थित  विदेशी  दर्जा  सूचना  की  कमी  को  दृष्टि  में  रखते  हुये
 वासों  तथा  दू ताल यों  में  कितने  भारतीय  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  ने  यह

 आयुक्त  है ं;  कहा  कि  वहू  यात्रा  सम्बन्धी  प्रबन्धों  को  अन्तिम

 क्या  सरकार  को  उन  की  झोर  रूप  देने  में  असमथ  थी  और  इसलिये  यात्रा

 से  सेवा  की  असन्तोष  जनक  sat  तथा  निर्देशों  रद  कर  दी  गयी  ।

 से  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्रप्त  हुआ  भारत  और  यूनान  के  बीच  दूतावासों  की  स्थापना

 है  ;  और
 *६१७.  श्री  एस०  एन०  क्या

 यदि  तो  सरकार  इस  विषय  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 में  क्या  कार्यवाही  करने  की  प्रस्थापना  करती  क्या  भारत  तथा  यूनान  की  सरकारों  के

 a?  बीच  दोनों  देशों  के  मध्य  राजनयिक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  के  लिये  कोई  बातचीत  चढ वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०
 :  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  विदेशी  रही है  ?

 द्वारा  सेवामुक्त  भारतीयों  की  संख्या  वैदेशिक-काय  उपमंत्री  अनिल  के ०

 कों बर्ने  बाला  एक  विवरण  पटल  पर  :  ऐसी  कोई  वार्ता
 नहीं  हो  रही  हे  ।
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 रेडियो के  द्वारा  लिखा  जी  यदि  ऐसे  दावेदारों को

 at
 इब्राहीम

 :  न्या  सुचना
 नक़द

 मूल्य  दिया
 जाये  तो

 प्रमाणित

 तका  प्रसारण  मं
 यह

 बतान  की  कृपा  छकड़े  के  लिये  ३५०  रुपये  का  जंक  अस्थायी

 भरेंगे  रूप  से  स्वीकृत  fear  गया  हैं

 कया  जनता  को  रेडियो  के  द्वारा
 लंका  सें  भारतीय

 दीक्षित
 करने  की  कोई  स्थापना  थी  ;

 और  FER.  श्री  कृष्णा चाव  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  .  पा  करेंगे कि  : यदि
 तो  उक्त  योजना  को

 अभी  कार्यान्वित  sat  नहीं  किया  गया  लंका  में  भारतीयों के  पंजीयन
 ्
 =?  के  प्रशन पर  दिल्लो  में  भारत  और

 के  प्रधान  मंत्रियों  की  हाल  की  बातचीत
 सुचना  तथा  प्रसारण  सूत्रों

 :  और  ,  आल  इण्डिया
 गये

 ~

 रेडियो  के  सामान्य  कार्यक्रम  के
 और

 जिसका  उद्देश्य  भी  जनता  को  शिक्षित  करना  सरकार  नें  उन्हें  फिर  से  बसाने

 ग्रामीण  तथा  जनसंख्या  के  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 लिये  विशेष॑  प्रसारण  किये  जागे  हैं
 ।

 संकुचित
 वे

 दैनिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल
 जय  थें  दिना  के  लिपे  विशेष  स्कूल  प्रसारण

 लि
 किये  जाते  हूं  ।  यह  स्पष्ट  नहों  है  कि  माननीय

 :  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों

 को  वापस  भारत  भेजा  जा  रहा  हैं  जिन  के
 सदस्य  किस  विशेष  का  निर्देश  कर

 भारतीय  राष्ट्र जन  होने  पर  कोई  झगड़ा
 रहे

 नहीं  है  और  जिन्हें  लंका  सरकार  द्वारा  दिये

 गये  अस्थायी  परमिटों  का  काल प्रमाणित  एकड़  भूमि  का
 मूल्य

 FELR,  श्री  गिडवानी :  क्या  पुनर्वास
 समाप्त हो  चुका  है  ।

 मना  ८  १९५४  को  पूछे  गये  तारांकित  ११  सितम्बर  से  ९  १९५४

 प्रदान  ६९२  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  लंका  सरकार  की  वापसं  भेजने  की
 उत्तर  का  निर्देश  करके  यह  बताने की  कृपा  योजना  के  अधीन  ६०५  व्यक्तियों  वापस

 करेंगे
 जाने  के  लिये  कहा  गया

 और
 वे

 तका
 से  चले

 आये  |. क्या  सरकार  ने  कृषि  भूमि  के

 एक  प्रमाणित  एकड़  का  मूल्य  निर्धारित  करने  इसी  काल  में  इस  संख्या  से  तीन  गुने
 के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  निर्णय  किया
 a  लोग  अपनी  इच्छा  से  लंका  से  चले  आये  हैं
 हू  ;  और  उन  के  पास  वैध  अस्थायी  निवास

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  निराश्रित  परमिट  थे  और  यदि  वे  चाहते  तो  कूछ  समय

 गृहों  के  निवासियों  को  प्रतिकर  देते  समय  तक  और  वहां  ठहर  सकते  थे  ।

 एक  प्रमाणित  एकड़  का  मूल्य  ३५०  रुपया
 अब  तक॑  जो  आये  हैं  थे  सरकार अगणित  किया  गया  है  ?

 से  किसी  सहायता  के  बिना  साधारणतया

 पुनर्वास  उपमंत्री  ज  ०
 के

 ०  :  रहने  लगे  हैं  ।  इस  स्थिति  पर  कड़ी  दृष्टि
 (a)  यह  अभी  विचाराधीन  है  ॥  रखी  जा  रही  ह  और  आंवद्यकता  पड़ने
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 पर  उन्हें  फिर  से  बसानें  के  प्रशन  पर  विचार  सम्भू

 किया  जायगा  |  Sug,  श्री  एन०  बी०  alae  :  व्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कोयला
 कृपा  करेंगे  fF:

 aa,  सरदार  इक़बाल  कपा  १९५२-५३,  $4 8-48  और
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  RY Sek  में  १९५४  तक  कितनी

 or¥ कि  विभिन्न  खानों  से  इस  वर्ष  कुल  फ़ितने  संख्या  शा  र
 कितने  मूल्य

 के
 तम्बू  भारत

 टन  कोयला  निकलने  का  अनुदान  है  और  से  बाहर  भेजे  और

 उस  में  से  कितने  टन  वैगनों  द्वारा  भेजें  जाने
 ये  किन  किन  देशों  को  भेजे

 का  अनुमान  है  ?

 गय े?
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी ०  :

 मालूम  होता है  कि  सदस्य  यह  जानना  चाहो
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  टी०

 ato
 :  और

 है ंकि
 इस  वर्ष  में  भारत  में  कुछ  कितना  कोयला

 एक  विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  हैं निकलने  तथा  खानों  से  बाहर  भेजे  जाने

 की  आशा है
 ।  आशा  है  कि  लगभग  ३  करोड़  जिस  में  बताया  गया  हैं  कि  १९५२

 ६०  लाख  कोयला  निकलेंगी  जिस  में
 से  १९५४  तक  कितने  तम्बुओं  के

 निर्वात  के  लाइसेंस  दिये  गये  परिशिष्ट से  ३  करोड़  २०  लाख  टन  खानों  से  बाहर  भेजा

 जायगा  ।  अनुबन्ध  सख्या  २९]  १९५२

 से  पहले  के  आंकड़े  नहों  मिलते  ।  यही  मालूम

 व्यापार  दुष्ट-मण्डल  नहीं  कि  कितने  और  किस  मूल्य  के  तम्बू

 क्या  देश  से  बाहर  भेजे  गये  ।
 B4q. ACAI .  सरदार  इक़बाल  fag

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 सरल  संगीत

 कृपा  करेंगे  कि

 (  रन  १९५३  और  १९५४  में
 ४५८.  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  क्या

 के  अन्त  तक  कितने  व्यापार  fi  डल  सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  उन  गीतों  और

 कलाकारों  की  एक  सूची  सभा-पटल  पर
 बाहर  भेजे  गये  ;

 रखने  की  कृपा  जो  आकाशवाणी

 इन  शिष्ट  मण्डलों  में  कौन  कौन  द्वारा  सरल  संगीत  को  विकसित  करने  के
 व्यक्ति  गये  और  ये  दिष्टमण्डल  किस  उद्देश्य  सम्बन्ध  में  तैयार  किये  गये  हैं  ?

 से  भेजे  गये  :  और

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 वें  किन  किन  देशों  में  गये  ओर

 :  आकाशवाणी के  कई  केन्द्र  हें  जहां कितनी  fatty  देर  तक  वहां  रहे  ?
 सरल  संगीत  तैयार  किया  जाता  है  ।  इन  में

 वाणिज्य  तथा  उधोग  मंत्री  टो०  से  प्रत्येक  केन्द्र  ने  सेकड़ों  गाने  बनाये  हैं
 दी  ०  :  से  एक  अरबो  बनाये  जा  इन  सब  गानों

 जिस  में  यह  सूचना  दी  हुई  सभा  और  उन्हें  गाने  वालों  की  सूची  तैयार  करने

 पटल  पर  रखा  जाता हँ  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  में  बड़ा  परिश्रम  होगा  और  ऐसी  सूची  से

 ३,  अनुबन्ध  सख्या
 २८]  कोई

 लाभ  होनें
 की  आशा  नहीं

 है
 ।
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 उत्तर  में  उन  प्रतिनिधि  मण्डलों  की  सुची  दी
 विस्थापित  व्यक्ति

 गई थी  जो  १९५४ में  भारत  आए  ।  उस
 उत्तर

 BRR,  पंडित  Altace  उपाध्याय  :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 दिखाय  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३०] ।

 पश्चिमी  पकिस्तान  और  पूर्वी  २.  इनके  अतिरिक्त  निम्नलिखित

 पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  निधि  मंडल  इस  वर्ष  भारत  आए  ——

 उनकी  सहायता  करने  और  उन्हें  फिर
 (१)  लंका  से  संसदीय  प्रतिनिधि  मण्डल  |

 से  बसाने  पर  अब  तक  कितनी  कितनी  राशियां  जापान  से  संसदीय  प्रतिनिधि  मंडल
 (2  }

 खर्च  हुई
 (३)  लंका  से  रेलवे  प्रतिनिधि  मंडल

 सरकार  ने  विस्थापित  व्यक्तियों

 (४)  पूर्वी  जर्मनी  से  व्यापार  प्रतिनिधि
 के  लिये  अब  तक  कितने  मकान  बनाए  हैं  और

 मण्डल  ।
 उनमें  से  कितने  मकान  हें  जिन  में  विस्थापित

 (५)  चीन  से  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  |
 व्यक्तियों  ने  रहना  प्रारम्भ  नहीं  किया  ;

 2
 x  चीन  से  एक  सांस्कृतिक

 कितने  प्रतिशत  विस्थापित  व्यक्ति

 किसान  हैं  और  जिन्हें  जमीन  दी  गयी  मण्डल  इस  महीने  भारत  आयेंगी  |

 ४.  इनमें  से  बहुत  से  प्रतिनिधि  मंडलों

 गयी  और
 को  उनके  अपने  क्षेत्रों में

 मण्डलਂ

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  दी  गयी  कहा जा  सकता है  ।

 जमीनों  के  उनके  पास  ही  रहने  के  सम्बन्ध में  क्रय
 क्या  स्थिति  है ?

 ४६१.  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक
 पुनर्वास  उपमंत्री  ज्०  क े०  :

 से  यह  जानकारी  इकट्ठी  की  क्या  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यहं

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 जा  रही  है  और  उचित  समय  पर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायगी  |  १९५३-५४  और  BA ¥—K

 में  संभरण  तथा  उत्सर्जन  के  महानिदेशक  ने

 विदेशों  से  आने  वाले  सद्भावना  मण्डल
 कितने  की  बि. मधीनें  खरीदीं  ;  और

 ¥Go,  श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ये  मशीनें  किन  कित  देशों  से

 खरीदी  गयी ं?
 १९५४  में  विदेशों  से  कुल  कितने

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 सद्भावना
 मण्डल  विदेशों  से  भारत

 :
 और

 १९५  3-4¥  ७  करोड़  ३१  लाख  रुपये  ।
 इन  मण्डलों  के  सदस्य  किन  किन

 देशों से  आये  ?  १९५४-५५  ८  करोड़  ८८  लाख  रुपये  ।

 १९५४  तक  ) प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  एवं

 रक्षा  मंत्री  (ait  जवाहरलाल  :

 राज्य  सभा  में  तारांकित  get  संख्या  ८७  के
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी

 पोलैण्ड  और  जापान  |  राशि  आवंटित  की  गई  है  और  अब  तक

 प्रयोग की  गई  है  ?
 नेपाल  से  अनाज  का  निर्यात

 ६२०  श्री  विभूति  कया  प्रधान  योजना  उपमंत्री  एस०  एन०
 :

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  और  अपेक्षित  जानकारी  का  एक

 विवरण  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  नैपाल  सरकार  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३१]  ।  जो

 ने  चावल  और  दालों  के  भारत  निर्यात
 सड़कें  बनाई  जा  रही  उनकी  लम्बाई  के

 करने  पर
 रोक  लगा

 दी  है  ;  बारे  में  जानकारी  योजना  आयोग  के  पास

 क्या यह  सच  है  कि  बहुत  से  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  |

 भारतीय  राष्ट्रजन  नेपाल  में  खेती  करते

 सीमेंट  कारखाना और

 Vex.  श्री  Ato  आर०  चौधरी :  क्या
 यदि  तो  सरकार ने  इन

 किसानों  को  अपनी  उपज  के  निर्यात  के  बारे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 में  क्या  सुविधायें  दिलाई  हैं  ?

 उस  व्यक्ति  का  क्या  नाम है  जिसे
 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेक्षिक  काय

 सन्टर  ज़िले  के  गुराजाला  ताल्लुक  में  एक
 एवं  रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल

 :
 सीमेंट  का  कारखाना  बनाने  के  लिए  लाइसेंसਂ

 नहीं  ।  एक  दो  जिलों  में  अस्थायी
 दिया  गया  है  ;  और

 रोक  लगाई  गयी  है  जिनमें  हाल  ही  की
 ag  लाइसेंस  किन  दस्तों  पर  दिया

 बाढ़  से  बहुत  क्षति  पहुंची  थी  ।  आशा  है  कि

 जल्दी ही  ae  रोक  भी  हटा  ली  जायगी ।
 गयाह ै?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  cto

 जी  at  दी
 ०  इस  प्रकार  का

 आजकल  प्रक्रिया  यह  है  कि  ये  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  किन्तु  गुन्टूर

 किसान-नेपाल  में  अपनी  भूमि  की  उपज  जिले  में  एक  सीमेंट  के  कारखाने  के  लिए

 लाइसेंस  का प्रार्थनापत्र  विचाराधीन  है  |
 निर्यात  शुल्क  देकर  और  बिना  लाइसेंस  लिए

 बाहर  भेजें  सकते  हैं  ।  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 आंध्र  राज्य  में  सड़कों  को  लम्बाई  सामुदायिक  रेडियो  सेट

 ६३.  श्री  सी०  आर०  चौधरी :  क्या
 SQy  ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक

 FAT  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह|[बताने  की
 योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५१-५६  की  अवधि  में  आंध
 30.0  १९५४  को  देश  में

 में  राज्य  ash  इस  शीर्षक  के  अधीन  पहली

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  (१)  कितने
 कितने  सामुदायिक  रेडियो  सेट  थे  ;

 सरदार ६  ai  ९.  का  ग्रामीण  क्षेत्रों मील
 लम्बी  सड़कें  बनाई  चुकी  हैं  (२)  क्या

 कितनी  बनाई  जा  रही  हैं  और  (३)  में  और  सामुदायिक  रेडियो  सेट  लगाने  का

 बनाई  जानी  हैं  ;  और  विचार है  ;
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 क्या  उन्हें  आधार  आस्ट्रेलिया  में  सीमित  और  कोरिया

 पर  लगाया  उठेगा  ;  और  के  युद्ध  के  कारण  नौवहन  सम्बन्धी  स्थिति
 ।

 प्रेस  आयोग इस  विषय  में  सरकार  की  नीति

 क्या  vey.  सेठ  गोविन्द  दास  :
 क्या  सुचना

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  आंकड़े  वार  इकट्ठ  कि  ae  १९५३  और  १९५४-५५  में

 किये  जाते  हें  और  ३१  १९५४  को  इन  प्रैस  आयोगने  व्यय  के  लिये  क्या  राशि  स्वीकृत

 की  गई की  संख्या  ९९४४  थी  |

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 तथा  इस  समय  एक  योजना  केसकर )  प्रैस  ara  के  लिए

 व्यय  में  जो  व्यवस्था  की  गई  उसके
 विचाराधीन  है  जिसके  अनुसार  एक  नियत

 स्तर  के  सेट  को  लगाने  at  ५०  प्रतिदिन  खर्चे
 ning

 कौर  वास्तविक  व्यय  ate  ये

 केन्द्रीय  सरकार  देगी  और  शेष  ko  प्रतिदिन  ह

 अयन व्य यक  वास्तविक  व्यय
 राज्य  सरकारें  जिसमें से  कम  से  कम  २५

 प्रतिघात  राशि  ग्रामीण  लोग  देंगे  ।  इन  सेटों  व्यवस्था

 पर  आकाशवाणी  के  ट्रासमीटरों  के  कार्यक्रम  रुपयें  रुपये

 कुला  9S, SOR
 सुने जा  सकेंगे  ।  १९५२-५३

 RS4R-4¥  2,%C,000  B84,  १४४
 कोयला

 १९५४-५५
 ;

 44,000  %,02,400

 Eq.  चौ०  रघुवीर  सिह  :  FAT  शेष  भुगतानों

 दन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५३-  के  सम्बन्ध में  ५८००

 ५४  में  कोयले  के  निर्यात  में  किन  कारणों  से  रुपये  का  प्रत्याशित

 कमी हुई  है  ।  व्यय  सम्मिलित

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :
 साबुन  आयोग

 यह  कहा  जा  सकता है  कि  १९५१-५२  और  CEC.  श्री  नानादास  :  क्या  वाणिज्य

 और  १९५२-५३  की  तुलना  १९५  ३-५४  में  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 कोयले  के  निर्यात  में  कमी  हुई  है  ।  पहले  दो
 के  ga  छोटे

 न्या  में  विश्व  की  असाधारण  परिस्थितियों  के
 भारत  में  साबुन

 औद्योगिक  कारखानों  के  नाम  तथा  स्थान
 करण  भारत  के  पास  बहुत  अच्छी  मंडियां

 क्या  जिन्हें  अप्रैल  १९५४  से  सितम्बर

 किन्तु  १९५३-५४  में  जितना  निर्यात  हुआ
 Rea  तक  सरकार  द्वारा  सहायता  सोयी

 वह  १९५०-५१ से  पहले  के  वर्षों  में  सामान्य
 तथा  ऋण  दी  गई  हैं  ;

 रूप  से  अधिक  रहा  हैं  ।  पिछले दो  वर्षों की

 तुलना  में  १९५३-५४  में  निर्यात  में  कमी  का
 क्या  पिछड़े  पर्वों  को  तुलना  में

 वित्तीय  सहायता  की  afer  में  कनी  wt  a
 ge  "४ कारण  उन  अत्यधिक  अनुकूल  परिस्थितियों

 और
 का  न  होना  है  जिनमें  अधिक  भारतीय  कोयला

 निर्यात  किया  जा  सकता  था  अर्थात्‌  यूरोप
 यदि  तो  इसका  कारण  ?

 ~  नला घ्यावा और  ब्रिटेन  में  कोयले  की  ध  स  वाजपयी  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी०

 अफ्रीका  में  आ  oT  lad  की  कठिनाइयां  दी ०  FMA)  (a)  उन  संस्थाओं
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 के  नाम  जिन्हें  अप्रैल  १९५४  से  सितम्बर  प्रलेख  चलचित्र

 १९५४  तक  सहाय
 लादी त  दि क  १

 S90,  सरदार  हुक्म  fag:  कया  सूचना
 १.  महाराष्ट्र  सेवा  पूना  |

 तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 २.  सौराष्ट्र  राज्य  राजकोट  ।  किः

 नहीं  श्रीमान्‌  |
 क्या  ag  सच  है  कि  गत  चार  वर्षों

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 में  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  जेसा  कि

 विदेशों  में  राजदूतों  के  लिये  निवासस्थान  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि

 क्या  =  प्रयास  fara  स्वास्थ्य  संगठन  से  और  चार
 ४६९.  थी  इब्राहीम

 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  सूत्री  टेक्निकल  सहयोग  प्रशासन

 क्या  विदेशों  में  भेजे  गये  भारतीय
 आदि  के  अधीन  अमेरिका  से  बहुत  सी

 खीय  तथा  फिल्में  प्राप्त  हुई  हैं  ;
 राजदूतों  आदि  को  उसी  श्रेणी  का  निवासस्थान

 दिया  जाता है  जैसा  कि  समान  पद  के  यदि  तो  उनकी  संख्या  और

 शिकारियों  को  भारत  में  दिया  जाता  है  ;  उनकी  कुल  लम्बाई  क्या  हैं  ;

 क्या  उस  निवास  स्थान  पर  जो
 क्या  इन  उपहारों  की  कोई  त

 कि  राजदूतों  आदि  को  दिया  जाता  वे

 तत्काल  रहने  लगते  और  थी ं;

 क्या  उनके  प्रदर्शन  से  कोई  आय
 यदि  तो  इसके  कारण  ?

 इकट्ठी  हुई  और

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  एवं
 यदि  तो  प्रति  फिल्म  कुछ

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :
 कितनी  आय  हुई  थी  ?

 जी  नहीं  ।  विदेशों  में  निवास  स्थान  की

 श्रेणी  की  तुलना  भारत  में  दिए  जाने  वाले  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 निवासस्थान  की  श्रेणी  से  नहों  की  जाती  :  से  जानकारी  इकट्ठी

 निवासस्थान  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  की  जा  रही है  और  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 करके  अर्थात्‌  दौत्य  का  राजदूत  आदि

 का  पद  तथा  प्रतिनिधित्व  के  कैदियों  आसाम में  भूमि  कटाव

 आदि  को  देख  कर  दिया  जाता  है  ।  Woe,  श्री  अमजद  अली  :  क्या  सिचाई

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 तथा  जहां  निवासस्थान  न

 किः
 उपलब्ध  हों  और  यदि  कोई  विशेष  कारण  न

 जैसा  कि  यह  कि  वह  स्थान  तत्काल  रहने
 आसाम  राज्य  में  कितने  व्यक्ति

 योग्य  न  तो  राजदूतों  आदि  को  सोधा  भूमि  के  कटाव  से  प्र भावित  हुए  हैं  ;  और

 उसी  में  रहना  पड़ता  हैं
 ।  जहां  स्थान  उपलब्ध  कितना  क्षे  कट  गया है

 ?

 नहीं  होता  वहां  राजदूतों  आदि  को  अस्थायी

 रूप  से  होटलों  में  रखा  जाता  है  और  स्थान
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 G&S
 aa

 व्यक्ति  । मिलने  पर  उन्हें  वहां  चले  जानें  के  लिए  कहा
 KR,

 जाता  है  ।
 US, ERE  एकड़  |
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 कोयला
 मूंगफली  का  वायदा  व्यापार

 श्री  टी ०  के०  चौधरी  क्या  C93,  श्री  एस०  एम०  दास  :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 इस  समय  खानों  पर  अनुमानत या  कृपा  करेंगे

 क्या  वायदा  बाज़ार  आयोग  ने कितना  कोयला
 इकट्ठा  हो  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  मूंगफली  के  वायदा  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  कोई

 इस  कोयले  में  अपने  आप  आग  लग  जाने  का  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ;

 खतरा हे  ;  क्या  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  पर

 क्या  इस  प्रकार  आग  लग  जाने  विचार  किया  है  और  इसके  सम्बन्ध  में  कोई

 की  घटनाओं  की  जानकारी  देने  को  कोई  निर्णय  किया हे  ;  और

 व्यवस्था  है  और  क्या  इस  संबंध  में  कोई  यदि  सिफारिशें  स्वीकार  कर  लीं

 आंकड़े  रखे  जाते  और  गई  तो  इन्हें  क्रियान्वित  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  ? १९५२  और  १९५३  में  स

 प्रकार  की  कितनी  घटनाएं  हुई  हें  और  रुपये  की  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 हानि  कितनी  हुई  है  ?  टी०  :  जी  हां

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :  और  रिपोर्ट  विचाराधीन

 30.0  १९५४  को  ह्

 बिहार  की  खानों  में  लगभग  २५  लाख  टन
 हीराकुूड  परियोजना

 कोयला  जमा  था  और  भारत  की  सब  खानों  में
 Vi9v,  श्री  सारंग यर  दास  :  क्या  सिचाई

 ३२  लाख  टन  कोयला  जमा  था  ?
 तथा  विद्यालय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  को  विदित  है  कि  जब
 कि

 तक  कोयला  रखने  के  स्थान  पर  हवा  के  आने

 जाने  का  और  अन्य  प्रबन्ध  न  हों  इसमें  अपने
 dregs  बांध  मे

 wala  तथा  बिजली  लगाने  के  काम  में  कितने
 आप  आग  लग  सकती है  ।

 मकेनिकल  तथा  इलेक्ट्रिकल  इंजीनियर  और

 जैसा  कि  भारतीय  कोयला  खान
 उनके  सहायक  काम  कर  रहे  हें  ;

 विनियमों  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  इस  प्रकार

 आग  लगने  की  घटनाओं  की  रिपोर्ट  खानों  के
 उन  में  से  ऐसे  व्यक्ति  कितने

 जिन्हें  जल-विद्युत  संयंत्र  तथा  सिंचाई  प्रणाली

 मुख्य  निरीक्षक  को  दी  जाती  है  और  इन
 का  प्रभारी  बनाने  के  लिये

 प्रशिक्षण
 दिया  जॉ

 नहीं के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  खानों  के  मुख्य
 रहा है  ;  और

 निरीक्षक  की  वार्षिक  रिपोर्टों  में  प्रकाशित

 faq  जाते  हैं  ।  उन  में  से  कितने  इंजीनियर  उड़ीसा

 १९५२  PR4R
 राज्य  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  ?

 घटनाओं  सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री  (ait

 कुल
 संख्या  c  ११

 :  सहायक  इंजिनियर  पद  के  तथा

 इससे  उच्च  पद  के  इलैक्ट्रिक  ऐंड  मकेनिकल
 हानि

 में  )  लगभग ३.  लगभग १६
 इंजिनियर--  |  सुपरवाइज़र

 लाख  लाख  gay  |
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 क्या  समिति  के  लिये  कोई  अवधि
 उन  सब  को  जल-विद्युत्‌  तथा

 निश्चित  की  गई  और
 सिचाई  के  कार्यों  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 क्या  इस्पात  उत्पादक  सेवायों
 परन्तु  इस  परियोजना  के  पूर्ण  होने  के

 इसकी  देखभाल  का  प्रभारी  बनावे  के  लिये  ने  विशद  अध्ययन  आरम्भ  कर  दिया हैं  ?

 उनसें  से  केवल  कुछ  व्यक्तियों  की  ही  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 रास्ता  होगी  ।  ठी ०  कृष्णमाचारी )  :  समिति  ने

 विभिन्न  देवों  में  विभिन्न  अकार  तथा  प्रकार
 इलेक्ट्रिक  एंड  मेकेनिकल

 के  इस्पात  के  उत्पादन  की  लागत  का  अध्ययन
 नियर  तथा  सुपरवाइज़र--  ।

 पूरा  कर  लिया  हैं  और  अब  अन्य  देशों  में

 कम  आय  वाले  वर्गों  के  लिये  आवास  योजना  प्रचलित  रीति  का  विचार  करते  हुये

 [  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  तीय  मिलों  द्वारा  विभिन्न  आकार  और  प्रकार

 ||
 श्री  हेम  राज :

 के  इस्पात  के  लिये  कितनी  उपयुक्त  अधिक

 Sig,  श्री  गिडवानी  लागत  होनी  चाहिये  इस  का  अनुमान  ल
 <  थ्री  संगण्णा  :

 रही है  ।
 |  श्री  तिम्मय्पा  :

 Lat  साधन  गुप्त  तथा  क्योंकि  यह  अध्ययन

 क्या  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  विस्तृत  हे  और  यह  शिल्पी  स्वरूप  का

 १५  को  पुछ  गये  तारांकित  प्रीत  संख्या
 अध्ययन  हैं  और  क्योंकि  विस्तृत  पुनर्गठन

 ३५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  कम  आय  वालें  हो  रहा  है  तथा  वर्तमान  कार्यों  का  अत्यधिक

 विस्तार  हो  रहा  इसलिये  यह  अध्ययन वर्गों  के  लिये  आवास  योजना  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?  अधिक  कठिन  हो  गया  तो  भी  यह  आशा

 की  जाती हे  कि  समिति  को  अपना  काम  समाप्त
 आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 करने  के  लिये  कुछ  समय  लगेगा  ।  समिति
 स्वर्ण

 :  कम  आय  वाले  वर्गों
 के  कांय  की  पूर्णता  के  लिये  कोई  अवधि

 के  लिये  आवास  योजना  की  एक  प्रति  सभा
 निश्चित  नहीं  की  गई  है  परन्तु  इस  कार्य  हो

 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखी
 TAIT  के  साथ  पूरा  करनें  के  लिये

 देखिये  संख्या
 भरसकਂ  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 इस्पात  उद्योग  श्रीमान  ।

 B9Q  att  एस०  एन०  दास :  क्या
 ससुर  मे  ग्रामीण  औद्योगीकरण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 Sos.  श्री  केशवेयंगार  :  कया  वाणिज्य

 कृपा  करेंगे  कि  :

 {  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क़र्या  करेंगे

 )  भारतीय  इस्पात  उद्योग  की  1१
 वस्तुओं  के  लिये  अधिक  मलय  की  नवीन ध  सन्‌  १९५३-५४  और  १९५४-५५
 अनुसूचियों  तैयार  करने  में  सरकार  की  के  अंतगर्त  मैसूर  राज्य  द्वारा  ग्रामीण

 सहायता  के  लिये  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ  करण  की  कितनी  योजनायें  प्रस्तुत-की  गई
 समिति  ने  क्या  प्रगति  की  है  ;

 समिति  को  अपना  काम  पुरा  उन  में  से  कितनी  योजनायें  केन्द्र

 करने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  द्वारा  मंजूर  की  गई  हें  ;  और
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 उक्त  अवधि  के  अन्दर  इन  क्षेत्राधिकार  बढ़ाया  जाने  वाला  वहां

 नाओं  के  लिय  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर  छावनी  सीमा

 की  गई थी  ?  का  क्षेत्रफल  कितना  है

 ort वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  दी  ठ  आसाम  राइफल्स  के  लिये  रक्षित

 ठी ०
 ५९  योजनायें  भूमि  में  से  अब  कितनी  भूमि  बेकार  पड़ी  हैं

 '४५  योजनायें  ।  जिस  का  कोई  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ;

 क्या  यह  ठीक  कि  नगर
 १८,१२,८००  रुपये  ।

 समाचारपत्रों  में  विज्ञापन
 के  क्षेत्रफल  की  तुलना  में  उस  रक्षित

 भूमि
 का

 क्षेत्रफल  बहुत  बड़ा  है  ;  और
 SV9".  श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  क्या

 व्या  सरकार  नगर  की  अति

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  घनी  जन  संख्या  की  भीड़  को  कम  करने
 करेंगे  कि

 के  उद्देश्य  से  इम्फाल  नगर  को  देने

 क्या  सरकार  नें
 .

 समाचारपत्रों
 के  लिये  इस  रक्षित  फालतू  भूमि  को  असैनिक

 में  सीघे  विज्ञापन  देने  की  प्रथा  को  रोकने  के
 शासन-प्रबन्ध  के  सुरूदे  करने  का  विचार

 लिये  सब  विभागों  को  निदेश  दिये  हें  ;
 रही है  ?

 यदि  तो  भविष्य  में  सरकारी
 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  क े०

 विज्ञापन  जिंस  अभिकरण के  द्वारा  से  जानकारी ।

 पत्रों  में  दिये  उस  अभिकरण  का
 एकत्रित  की  जा  रही  हैं  और  यथासमय

 नाम हैं  ;  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कया  विभिन्न  राज्य  सरकारें  भी

 इन  निदेशों  का  पालन  कर  रही  हें  ।
 W2o.  श्री  Uso  जोगेश्वर  सिह :  क्या

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  (3To  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 :  तथा  pe }é  सरकार  के
 कृपा  करेंगे

 अनुदेश  ये  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मनीपुर  राज्य  में  प्रति  टन  सी मेंट

 मंत्रालयों  और  उन  से  सम्बद्ध  तथा
 अधीनस्थ

 का  समाहार  मूल्य  और  विक्रय-मूल्य  क्या

 कार्यालयों  को  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय

 a के  विज्ञापन  परामर्शदाता  के  द्वारा  अपने
 ax ठ कया  यह  सच

 विज्ञापन  समाचारपत्रों  को  भेजने  चाहियें  ।

 मूल्य  और  चक्रीय-मूल्य  में  बहुत  अन्तर  है  ;
 a ये  अनुदेश  राज्य  सरकारों  पर

 यदि  ऐसी  बात  ह्  तो  इसका

 लागू  नहीं  क्योंकि  वे  विज्ञान
 क्या  कारण  Q?  और

 भेजने  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रबन्ध  स्वय

 तेज  भावों  को  साधारण  उचित
 करती  हैं  |

 इम्फाल
 स्तर  पर  लाते  के  उद्देश्य  से  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करना  चाहती  ह  ?
 ४७९.  श्री  एल०  जोगेश्वर  fag:  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Zto

 टी ०  :  कलकता  मां
 इम्फाल  नगर  के  समस्त  क्षेत्रफल

 समाहार  मलय  ९६  रुपए  4  आने  ८  पाई
 की  तुलना  में  wei  ae  नगरपालिका  का
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 प्रति  टन  हू  और  मनीपुर  में  विक्रय-मूल्य  द्वारा  ऋण  और  अरे  सहायता  के  रूप  में

 १५५  रुपये  १५  आने  प्रति टन  हैं  ।  मंजूर  की  गई  धनराशि  में  से  पश्चिम  बंगा

 न  अब  तक  कितने  धन  का  उपयोग  किया  है से  मणिपुर  की  सरकार

 कलकता  के  समाहार  मूल्य  तथा  कलकत्ता  क्या  इस  योजना  के  अधीन  २४
 से  सफीपुर  तक  यातायात  की  लागत  माल  परगनों  के  सदर  सब  डिवीजन  में  कुछ  मसकीन
 उठाने  चढ़ाने-की  लागत  तथा  अन्य  आनुषंगिक  बनाये  गये  हैं  ;
 खर्चों  और  व्यापारियों  की  area  के

 पर  मनीपुर  में  विक्रय  मूल्य  नियत  करती  है  ।
 यदि  तो  उन  मकानों  को  क्या

 किराया  लिया  जाता  है  ;
 '
 और

 सर्मापतम  सीमेंट  फैक्टरियों  से  wATTT  की

 टरी  को  देखते
 हुये  वहां

 का
 faa  मूल्य  इस  योजना  के  अधीन  पश्चिम

 बहुत  अधिक  नहीं  समझा  जाता  |  बंगाल  के
 कुल

 कितने  मजदूर ं
 को

 '

 हवास

 कार्यक्रम  सलाहकार  समितियां
 का  लाभ  प्राप्त  होता  है

 ?

 RIA%  श्री
 :  कया .  सुचना  wart  तथा  संभरण  मंत्री

 :.  (*)  मकानों
 के तथा  सारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:  निर्माण  के  लिये  पश्चिम  सरकार  को  ae

 आकाशवाणी  के  सहायता  के  रूप
 में  89,192,000  रुपये  और

 ऋण  के  रूप  में  R,66,900  रुपये  मंजूर कोजीकोडे  और  विजयवाडा
 स्टेशनों

 क्यें  गये  थे  ।  इस  में  वास्तव  में  अब की  प्रथम  पृथक  कार्यक्रम  सलाहकार

 तियों  के  सदस्यों  की  कितनी  संख्या  हैँ  ;
 अर्थ  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  राशि  में  से

 १,५६,०००  रुपये  और  ऋण  रूप  में  प्राप्त और

 राशि  में  से  १,६८,०००  रुपयों  की  वहां  की
 आकाशवाणी  के  त्रिचनापली

 सरकार  ने  उपयोग  किया  है  ।
 दान  की  कार्यक्रम  सलाहकार  समिति  के

 जी  नहीं  । सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  ?

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 :  तथा  यह  जानकारी  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने

 देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  औद्योगिक  मज़दूरों  के  लाभ  के  लिये  CAA

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध
 मकानों  का  निर्माण  आरम्भ  किया  है  ।

 संख्या  ३२]
 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण

 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गुह-निर्माण  योजना  उड़ीसा

 प्रेम  बंगाल  C632.  श्री  लोकनाथ  मिश्र  :  क्या

 श्री  के  ०  के०  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की
 S02.

 भ  श्री एन  बी०  चौधरी  :  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या

 आवास  तथा  सभरण  मंत्री  यदि  सहायता  प्राप्त  aranitira

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गृह-निर्माण  योजना  के  अधीन  उड़ीसा  सरकार

 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  के  लिये  कोई  धनराशि  मंजूर  की  गई  है
 निर्माण  योजना  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  और  उसे  दी  गई  है  तो  वह  कितनी  है  ;

 5३3
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  वह  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना

 राशि  स्वयं  at  की  है  अथवा  औद्योगिक  के  अधीन  औद्योगिक  नियोजकों  की  ऋण

 नियोजनकों  द्वारा  खर्चे  की  है  या  औद्योगिक  के  रूप  में  ०९  लाख  रुपये  अधिक  राशि

 गृह-निर्माण  योजना  के  अधीन  कर्मचारियों  तथा  C9  लाख  रुपये  की  अधिक  अर्थ

 को  स्वयं दी  है  ;
 सहायता  मंजूर  की  गई  है

 ।
 इस  में  से  अब

 उन  सथानों  के  कया  नाम  हैं  ;  तक  वास्तव  में  ऋण  के  रूप  में  ५*  ६७  लाख

 हां  मकान  बनाये  गये  हें  ;  और
 रुपये

 और
 अथ  सहायता  के  रूप  में

 २*  ४८

 उन  के  निर्माण  पर  क्या  लागत  लाख  रुपये  औद्योगिक  नियोजकों  को  दिये

 आई है  ?  जा  चुके  हें
 ।  कर्मचारियों के  लिये  कोई  रि

 आवास  तथा  संभरण  मंत्रो
 न

 तो  मंजूर  की  गई  हैं  और
 न  ही  दी  गई

 इस  के  अतिरिक्त  १९४९  की  औद्योगिक

 स्वर्ण
 :  तथा

 गृह-निर्माण  योजना  के  अधीन  उड़ीसा  सरकार
 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक

 गृह-निर्माण  योजना

 के  अधीन  उड़ीसा  सरकार  ढारा  कटक  में
 के  लिये २०  लाख  रुपये  का  ऋण मंजूर  किया

 गया  जिस  में  से  उन्होंने  १६  लाख  रुपये २८१  मकान  बनाने  के  लिये  2.198  लाख

 रुपये  के  रूप  में
 और

 इतना  ही  धन  ay
 का  उपयोग किया  है  ।

 सहायता  कै  रूप  में  मंजूर  किया  गया  है  ।  तथा  एक
 विवरण  सभा

 इस  में  से  अभी  तक  २.५३. लाख  रुपये  का  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 ऋण  उस  सरकार  को  दिया  जा  चुका  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या

 दक  ममा



 १  दिसंबर  १९५४

 SO  विट ............. बी

 सभा  de

 -

 विवाद

 (  भाग

 yore  सर
 के

 अतिरिक्त
 कार्य  )

 an

 खंड  C—  १९५४

 (१५  नवम्बर  से  ३  v)

 1st  Lok  Sabha

 न्  थि

 Uae
 श
 ms

 UESSUE |» १
 द  ४)

 | तज  AES क थि  2  ty
 vation

 *, ~

 |
 DAU  |

 |

 (hy

 oe
 शह्र  हि  jks

 सप् यमे वर  ent
 ee —

 अष्टम
 १९५४

 ८
 में  अंक

 १
 से  अंक  १५  तक

 लोक-सभा

 नई  ि



 aa

 विषय  सूची

 खण्ड ८,  अंक  2  स ेपे  १५--१५  नवम्बर से  ३  १९५४

 स्तम्भ

 अक  १५  १९५४

 श्री  रफी  mene  किस  तथा  श्री  नाडिमत्त  पिल्ले  का  निधन  नद

 अक  १६  १९५४

 पटल  पर  रखे  गये  Ta—

 र ् घ्र्के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 gk विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  झलकती

 टिन  की  चादरों  के  कारण  मूल्यों  के  बारे  में  प्रदान  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय का  संकल्प  संख्या  एस०  सी०  (a)-R

 (१३२) /  ५४,  दिनांक  २३  अक्टूबर  2EY¥

 विहित  कालावधि  के  भीतर  कतिपय  दस्तावेज  पटल  पर  न  रखें  जा  ~  के

 कारणों का  विवरण

 मोटर  गाड़ी  लीफ-स्प्रिंग  उद्योग  के  बारे  में  प्रफुल्ल  wa  का  प्रतिवेदन  2o

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  संकल्प  संख्या  22 (2) eo  बी ०५४

 दिनांक  €  PeUv  १०

 2o भारतीय  saen  अ्रधिनियम  के  अ्रधीन  अधिसूचना

 चलचित्र  अ्रधिनियम  के  अधीन  अधिसूचना  20

 समद्र  सीमा  शल्क  अ्रधिनियम  के  अधीन  श्रधिसचनायें

 We  तथा  संशोधन  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  के

 समक्ष दिये  गये  साक्ष्य  र

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  की  aaa  बांट  द
 इ
 बारे  में  याचिका  ११-१२

 १२-१४ स्थगन  WEI ——AT« ST  सरकार  के  बारे  में

 सरकारी  भू-गहिरी  संशोधन  विधेयक--प्रवर  समिति  को  सौंपा

 गया  QV—ES
 ?

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  ( seit)
 नति शे शव वियना  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  में  विचार  करने  का  प्र सर  न  स्तव--असमाप्त  ६८-१०६



 [2

 अक  —TIATT  १७  AAKAT,  १९५४  स्तम्भ

 पटल  पर  रख  गय

 परिसीमन  आयोग  भारत  अन्तिम  संख्या  १७,  १८
 १€

 भारतीय  शस्त्रास्त्र  विधेयक  पर  रायें  20

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  याचिका

 सभा  का

 सिर  में  पुरःस्थापन  प्रस्थापित  विधेयकों  का  आशय  Por—%o

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  के  लिये  समय  नियतन  PQo— LY

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  द्वारा

 वंदित  रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव--अ्रसमाप्त

 भक  V——TNTRATT  १८  १९५४

 पटल  पर  रखे  गये

 झाइवासनों शादी  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही का  विवरण
 १८५

 सभा का

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  के  खण्डों के  लिये
 समय

 का
 क  P5— LG

 meyer

 १८८ संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय
 बढ़ाना

 समवाय

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय  बढ़ाना  Io

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति--चौदहवाँ

 प्रतिवेदन--उपस्थापित  न

 ण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 aaaa  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव--्रसमाप्त  १८९-२७४५

 का  काय  २७६

 अंक  १९  १९५४

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्र  ध्यान

 बेक  पंचाट  पर  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  विनिश्चय में  रूपभेद  करने

 वाला  सरकारी  आदेश  RGVW—VVE

 सभा का  काय  Rwe—Ve

 साध  के
 बारे

 में  राष्ट्रपति  की

 उ

 सम्बन्धी  संकल्प--संसाधित  BT

 में  स्वीकृत  पद-  रें



 tee]

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति---चौदहवाँ गि
 स्तम्भ

 र
 दे  २५

 बनाने  के  बारे  में कर्मचारियों  की  a

 हुम  ३३५-३६८

 so  को  नक  के

 में  संकल्प--असमाप्त

 अंक
 &- प

 २२
 ae

 १९५४

 XN ETT Sea —  OO

 a  bef
 weathrsr  को  स्थिति

 थ
 ३७१-३७४

 सभा का

 न  ३७४

 दण्ड

 ह  आर्त

 संहिता  ( (sein je)  fee

 दरस  का
 है

 विचार  करने

 FICP on £04

 SRE—WCH

 oe

 बढ़ाये  गये
 गे  a  के  ब

 के  बारे
 में

 र
 Re  प

 fare  विस्तार
 padre —

 रूप  में  विचार  करने  का नक

 क  ४
 भ-ण  र

 अंक  २३
 प

 क

 कलकत्ता में  शरणार्थियों  VRV=—F4Y

 परिवहन  सेवा
 क्  प ९-  ४६

 द  ४६५ निवारक
 निरोध  विष्

 नैचक--रिश्वत
 क
 संशोधनों  की  ग्राह्यता  SER—VWOC

 काफी  विक्रय  विस्तार
 (dei)

 संशोधित रूप  मं  स्वीकृत 1.0  Viov—4 3S क

 मक
 ८
 care

 २४
 १९५४

 olen
 तथा  a  घन  ‘fata

 शत  रूप  में  पारित  ३६-५४

 भ कया
 संहिता

 सतवत
 reas

 खण्डों
 प  विचार--ग्रस  -न

 ्
 a



 [
 ४  ]

 स्तम्भ

 संशोधन  )

 पुरःस्थापित  Zoo

 अंक  §<—_TRATEX,  २५  १९५४

 पटल  पर  रख  गय

 दिल्‍ली  सड़क  प्राधिकार  )  EUR

 संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  परिवहन  मंत्रालय  अधिसूचना  Rok

 भारतीय  दास्त्रास्त्र  विधेयक पर  रायें  Zok—F Yo

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति--पन्द्रहवां

 द  20.0 प्रतिवेदन--उपस्थापित

 de  प्रक्रिया  संहिता

 खंडों  पर  विचार--्रसमाप्त  ६१०-६४०

 खण्ड  २  से  १४

 खण्ड  १६  से  १९

 अंक  १०--  .२६  १९५४

 विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद

 aaa  समिति  का  प्रतिवेदन--सभा  पटल  पर  रखा  गया  give

 समिति  के  faa

 प्राक्कलन  समिति  EVE—GSo

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )

 खंडों  पर  विचार-ग्रसमाप्त  द RE

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  arardy

 तेरहवीं  प्रतिबेदन--स्वीकृत  1४१९-४२८

 पन्द्रहवाँ  प्रतिवेदन--विचार  स्थगित  19२८-७३ ३

 महिला  तथा  बाल  संस्था  waar

 पर:स्थापित'  ७३३

 भ्र ने तिक  पण्य  तथा  वेश्यालय  दमन

 पुरःस्थापित  933.0

 भारतीय  दण्ड  संहिता  )  विधेयक  धारा  ५३  का  रखा  जाना

 पुरःस्थापित  Eas

 वनस्पति  उत्पादन  तथा  विक्रय  प्रतिषेध

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--म्रसमाप्त  ७



 La

 स्तम्भ

 १

 र  रद
 १९५४

 ग
 क

 a.  राजनैतिक  कैदियों

 निरोध
 ९७1७  ३-७9  ४

 म  सैनिक  विमानों  द्वारा  डर
 इम  विमान  क्षेत्र  का  उपयोग  lg  C1919 %

 ee  जाति
 तक  सेना  विधेय  लिया  गया  BI  ६-५४५७८५८

 क्रिया  संहिता  ) a विधेयक--खंडों  पर  ४४

 से  Vv  ८१  ९६-८२०

 खंड
 ०

 wa

 २०-८5

 Ba J at 1 GE Roe rr <4, Oo a — 2R eT FC
 pa

 एरर  ३०

 cere  <u  .

 गये

 थ

 aon OO sfeertor ice 4 pte ahe al arta aon ar Sfaaz @& oamforae faeera oars

 के

 anes

 बेक ET  निधि  तथा  gates

 के
 दन पवितर  के  बोर्डों  की  नवीं  विधिक  बैठक  ८५४

 ण  तथा  दक्षिण-पुर्व॑  एशिया  के  आधिक  विकास
 सम्ब  परामशंदात्री

 समिति  mt  बैठकों  का  प्रतिवेदन  GAY—TYUE

 areal  शादी  पर  सरकार  द्वारा  की  गई गई  अकाली

 मंगी
 के

 विवरण  घ्

 ae  ery  का
 प्रतिवेदन--उपस्थापित

 ,  GY

 amie
 -

 में  राजनैतिक  कैदियों  का  re
 wY¥io—c¥a

 दर  प्रक्रिय
 संहिता  )

 विधेयक र  विचार--प्रथम खडों T  ELSE NL,  C22—

 ४७०

 नेकर

 सेक  '  कार  २४क  घ  ५८-८६४

 ane
 १  e  ८६५-९२१

 खण्ड  २६
 से

 ३  |  &3R-
 >

 &  ४०

 शन  स्थल  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन )  विधेयक--पुरःस्थापित  R&—ERR
 पाचन हाउ

 res है  हरे  2  दिसम्बर

 टल |  ं
 ता  गया

 प्रकादमी  प्रौढ़  उस  को  ध  के  सम्बन्ध में  टिप्पण  €४ है

 Rare
 |  ईस्ट

 के  और  संकल्पों  सम्ब  ती

 सोलहवां  प्रतिबेदन--उपस्थापित
 e  eve

 re
 oo



 [  ६  ]

 अ्रविलस्बनीस  लोक-महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान

 पाकिस्तान  में  भारतीय  उच्च-श्रमायुक्त  के  तमंचा  रि वृन्द
 के  एक

 सदस्य  के

 घर  की  तलाशी  €  शक  .  र ४४

 दंड  प्रक्रिया  संहिता

 खंडों  पर

 खंड  २६  से  ३८  RY¥=2O0k

 खंड  ३९  से  ६०
 १०९१९१०१४

 अंक  २  १९५४

 राज्य-सभा  से  सन्देह  c  १०१५

 चाय

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  पटल  पर  रखा  गया  १०१५-१०१६

 ग्र विलम्ब तीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान

 मद्रास  में  मैदा  की  कमी
 fotarkots

 सभा  का

 सरकारी  विधान  कायें  तथा  अरन्य  कार्य  के  लिये  समय-नियतन  .  |  Jo f9—-FoRZ

 दिल्‍ली  जल  तथा  नाला-व्यवस्था  संयुक्त  बोर्डे

 स्थापित  2oQz

 श्रीनगर  राज्य  विधान-मण्डल  तयों  का  pian

 विचार  करने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 डा०  काटजू  YoORZ=-RE,

 १०६०-६४

 श्री  पाटनकर  ,  १०२९

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  Yo  Ro— १०  मेरे

 श्री  ए०  Fo  गोपालन  QoRR—VORE

 डा०  लंका  सुन्दरम  Po RE—VE

 श्री  रघु  रामिया  PoVR—Yo

 डा०  जयसूर्या  .
 PoKo—¥R

 श्री  एस०  एस०  PoUR—NY

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  Po¥Y—Nig

 श्री  गाडिलिंगन  गौड़  Yous

 श्री
 Po“S—YE

 श्री  लक्ष्मय्या  YOKE

 श्री यू०  एम०  त्रिवेदी  2oX%E—To



 [  »  ]
 स्तम्भ

 e  १०६४-७० खंड १  से  ३

 संबोधित रूप  में

 20\9\9—Go श्री  एच०  एन०
 मर्जी

 १०८० डा०  लका सुन्दरम्

 Youo—GR Go  ठाकुर दास  भागंव

 श्री  जी०  एच०  देशपांडे  १०८३

 डा०  काटजू  e  १०८३-८८

 दंड  प्रक्रिया  संहिता

 खंडों  पर

 खंड  ६१  से  ६४५  Poaag—Es

 दोनों  wart  की  विशेषाधिकार समितियों  की

 के  बारे  में  प्रस्ताव--स्वीकृत  o&G—L foo

 अंक  ३  १९५४

 स्थगन

 मनीपुर  में  सत्याग्रह  आन्दोलन  चक  Lo L— You

 पटल  पर  रखे  गये

 जिप  सिलाई  मशीन  ate  पिकर  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल

 e  थके  PYoa—FRok

 चलचित्र  १९५१  में  श्रग्रेतेर  संशोधन  करने  वाली

 सुचना  क  e  क  22k

 समूद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  waite  श्रधिसुचनायें  अ  e  LQok

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  अधिनियम  के  श्रधीन  श्रधिसुचनायें  १११०

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  झ्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति--छठा  प्रतिवेदन

 —sreyfrg  क  e  चक  १११०-११

 भ्रस्पृद्यता  विधेयक--संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  ११११

 सरकारी  भ-गुहारी  संशोधन  विधेयक--प्रवर  समिति  के

 ११११-१११२ घेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  समय  में  वृद्धि

 दंड  प्रक्रिया  संहिता

 खंडों  पर  विचार--्रसमाप्त

 खंड  ६१  से  ६४  bd  $2 2I-YN



 [  ८  ]

 स्तम्भ

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति--सोलहवां

 प्रतिवेदन--स्वीकृत  ,  PLYV— LE

 विधि  क  की  नियुक्ति  के  बारे  में  aaeT—

 वापस  लिया  गया  PPAR  १२०२ थके

 सरकारी  उद्योगों  की  देखभाल  तथा  नियंत्रण  करने  के  लिये  निकाय  के

 बारे  में  संकल्प--अ्रसमाप्त  थके  १२०२-१२०४



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 २  प्रश्नोत्तर  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 ns ee +»

 R¥e  ९४२
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 के  में  टिप्पण  जिसका  वचन

 २२  नवम्बर  ,  १९५४  को  पुछ  गये  तारांकित
 मंत्रो  जवाहरलाल  :

 कराची  में

 ३०  १९५४  को  लगभग
 ७

 बजे  एक प्रदान  संख्या  २३२  के  उत्तर  में  दिया

 गया  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हुं  ।  बड़े  पुलिस  दल  भारतीय  उच्च-आयोग  के

 अधिकारियों  की  ए  क  बिल्डिंग
 [Vea TT e  गों  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या

 एसे--४५३/५४]  बाद  में  बिना  भारतीय  उच्च  आयुक्त  की

 नखियाएगा  आज्ञा  लिये  अथवा  उसे  सूचित  किये  छापा

 मारा  ।  उसके  बाद  पुलिस श्री  तिवारी के
 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 कमरे में  जो  कि  उच्च-आयोग  में  एक

 कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  कलक था  और  उसे  साथ  वाले  एक  स्नानागार

 सोलहवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन
 में  बन्द  कर  दिया  ।  अन्य  जो  उस

 श्री  आंबेडकर  में  बिल्डिंग  में  रहते  उन्हें  भी  अपने  कमरे

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  छोड़ने  से  रोका  गया  और  जब  उन्होंने इस
 ",518  1..5.10.
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 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  विधेयक

 जवाहरलाल

 कार्यवाही  का  विरोध  किया  तो  उन्हें  गालियां  चोरियों  को  राजनयिक  छूट  दी  गर्ग  है
 ।

 इस

 भौर  धमकियां  भी  दी  गई  ।  छापा  मारने  वाले  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  प्रेस  में  प्रकट  होने  वाली

 दल  के  कुछ  लोग  कर्मचारियों की  पत्नियों  के
 शरारत  से  भरी  तौर  झूठी  सूचनाओं  के

 कमरों  में  भी  घुसे  और  उनकी  तलाशी  लेने  भी  विरोध  किया  गया है
 |

 की  धमकी  दी  ।  पाकिस्तान सरकार  का  एक  उत्तर  हमने

 प्राप्त  किया  जिसमें  कहा  गया  है  कि
 श्री  तिवारी  को  स्नानागार  में  बन्द  करने

 के  पुलिस  ने  उसके  कमरे  में  लूट  खसोट

 साम्मुल्ठाह '
 जो  कि

 राष्ट्र जन  और  जिसे

 की  ।  उप  उच्च-आयुक्त  के  पाकिस्तानी
 पाकिस्तान  विमान  बल  से  जासूसी के

 आरोप

 पुलिस  के  अनाचार  सम्बन्धी  विरोधों
 पर  निकाला  गया  उस  कमरे  में  जिसकी

 जो  कि  अब  तक  घटना  स्थल  पर  पहुंच  गया
 तलाशी  ली  गई  थी  रहता  और  केवल

 पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  ने  कोई  परवा  नहीं
 श्री  बेग  की  वस्तुयें  ही  पुलिस  ने  ली  थीं

 ।

 बल्कि  उन्होंने  श्री  तिवारी  को  पकड़
 इस  उत्तर  भारतीय  उच्च-आयोग ढारा

 कर  पुछ  ताछ  के  लिये  ले  जाने  की  धमकी  दी  ।
 पाकिस्तानी  पुलिस  और  प्राधिकारियों  के

 पुलिस  दल  चार  घंटे  के  वापिस
 अत्याचार  व्यवहार  के  बारे  में

 भी
 इन्कार

 जब  कि  उप  उच्च-आयुक्त ने  स्वयं

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  को  इस  विषय  से
 किया  गया  है  ।  पाकिस्तान  सरकारं,का  उत्तर

 तथ्यों  से  मेल  नहीं  खाता  है  ।  न  ही  श्री
 सुचित  किया  और  पाकिस्तान के  प्रधान  मंत्री  बेग  और  न  ही  कोई  अन्य  पाकिस्तानी

 ने  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  हिदायतें  जारी  की ं।
 राष्ट्र जन  कभी  श्री  तिवारी  के  कमरे  में  रहते

 जब  पाकिस्तानी पुलिस  का  छापा  मार  थे  |  उस  कमरे  में  किसी  भी  पाकिस्तानी

 दल  उस  बिल्डिंग  से  चला  गया  तब  श्री  तिवारी  राष्ट्र जन  कोई  भी  वस्तु  नहीं
 थी

 ने  अपनी  वैयक्तिक  सामग्री  देखी  और  उन्हें  पाकिस्तान  सरकार  इस  मामले  पर

 यह  मालूम हुआ  कि  पुलिस अपने  साथ  उनके  और  कार्यवाही कर  रही  है
 ee

 कुछ  वस्त्र  और  अन्य  वैयक्तिक  जिनमें

 सेवा  के  दस्तावेज  और  पाकिस्तानी मुद्रा  में  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 २००  रुपये  भी  अपने  साथ  ले  गई  है  ।  विधेयक--जारी

 पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  ने  कोई  सुची  तैयार  खंड  २६  मे  ३८

 नहीं  की  और  न  ही  उच्च-आयोग के  किसी
 अध्यक्ष  महोदय

 :  अब  सभा  दण्ड  प्रक्रिया

 सदस्य  को  अथवा  श्री  तिवारी  जो  संहिता  विधेयक के  खंड  २६  से

 गार  में  बन्द  थे  कोई  सुची  दिखाई  गयी  ।  ३८  पर  विचार  जारी  रखेंगी  ।  शनीचरी

 भारतीय  उच्च  आयुक्त  ने  पाकिस्तानी  ५  घंटे  के  समय  में  से  ३४  मिनट  तो  लिये  जा

 चुके  हूं  और  अब
 ४

 घंटे  २६  मिनट  शेष  हैं  ।
 पुलिस के  इस  अत्याचार पूर्ण  व्यवहार के  सम्बन्ध

 भें  पाकिस्तान  सरकार  से  जोरदार  विरोध  तक  खंडों  पर  विचार  समाप्त

 जो  कि  न  केवल  सामान्य  राजनयिक  हो  जायगा  और  तब  उन्हें  मतदान  के  लिये

 रखा  जायेगा  ।
 प्रथाओं  का  ही  उल्लंघन  था  बल्कि  एक  विशिष्ट

 भारत-पाक  aft  का  भी  उल्लंघन  जिसके  इसके  ष्  खंड  ३९  से  ६०  पर  विचार

 are  दोनों  देशों  में  उच्च-आयोग के  we  होगा  जिसके  लिये  ३  घंटे  रखे  गये  हैं
 ।
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 संशोधनों  के  बारे  में  में  अपना  विनिश्चय  किन्तु  में  तो  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि

 कल  दूंगी  |  क्या  अभि  वक्त  के  अधिकारों  का  अप्रसरण

 करके  हम  alert  चाहते  हें ?

 श्री  साधन  गुप्त  क्या  हम  इसी  आधार  पर  चलें  कि  अभियुक्त
 कल  में  बता  रहा  था  किनारा  २५०  का  के  बचाव  के  मार्ग  में  अड़चने  पैदा  की  जायें  ?

 घन  किस  प्रकार  दंडाधिकारियों  को  अवांछित  सरकार  का  यही  ध्येय  प्रतीत  होता  ह  और

 अधिकार  देगा  ।  मेंने  कहा  कि  व्यवहार  उससे  पूर्व  में  इस  शीघ्रता  के  तके  का  खंडन

 के  अनुभव  वाले  न्यायालयों  को  भी  १,०००  करना  चाहता  हूं  ।  निस्संदेह  दंड-प्रक्रिया  में

 के  मुकदमें  नहीं  सौंपे  गये  थे  ।  अब  संक्षिप्त  विलम्ब  होता  किन्तु  उसका  कारण  क्या  है
 ?

 तरीके  से  दंडाधिकारी  १,०००  रुपये  क्या  यह  समझे  कार्यवाही  के  कारण  है  ?

 देने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  हमें  पता  क्या  यह  अधिपत्र  की  कार्यवाही  के  कारण

 हे  कि  इससे  कभी  किसी  गरीब  शिकायत  करने  अथवा  किसी  और  कारण  ?

 वाले  को  लाभ  नहीं  पहुंच  सकता  क्योंकि

 वान  अभियुक्त  मामले  का  अपने  ही  तरीके  से  कया  प्रक्रिया  में  विलम्ब  इस  कारण  से  हो

 प्रबन्ध  कर  लेते  हें  और  इसी  प्रकार  साक्षियों  जाता  हे  कि  अभियुक्त  को  स्थगन  का  उचित

 को  अपने  पक्ष  में  करके  वे  गरीब  शिकायत  अवसर  मिल  जाता  है  ?  अथवा  किसी  अन्य

 करने  वालों को  तंग  कर  सकते हें  |  कारण  से  विलम्ब  होता  है  ?
 में  समझता हूं

 कि  अधिपत्र  प्रक्रिया  या  समर्पण  प्रक्रिया  के और
 शरीब  व्यक्ति  इसमें  लुट  जाता

 इसीलिये  सुझाव  युक्ति-युक्त  कारण  विलम्ब  नहीं  होता  ।  आप  दिल्‍ली  के

 अतः  हमारा  सुझाव  कि  रकम  ही  एक  मामले  को  ले  यहां  पर  एक

 जुर्माने  का  दसवां  भाग  होनी  चाहिये
 ।

 इसके  हत्या  अभी  हुई  थी  और  दो  तीन  मास  हो  में

 अतिरिक्त  यह  प्रतिकर  व्यवहार  न्यायालय  के  मामला  समाप्त  हो  गया  ।  यदि  इस  प्रकार से

 द्वारा  व्यवहार  विधि  प्रक्रिया  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  शीघ्रता  हो  सकती  हे  तो  क्या  कारण

 लिया  जाये  हे  कि  अन्य  स्थानों  में  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।

 विलम्ब  इस  कारण  से  नहों  होता  कि  समर्पण

 अब  में  इन  खंडों  के  करे  से  बुरे  उपबन्धों  प्रक्रिया  में  साक्षियों  का  परीक्षण  किया  जाता

 के  सम्बन्ध मं  कहूंगा  जो  कि  खंड  २९  से  ३५  है  अथवा  अधिपत्र  के  मामलों  में  जिरह  किसी

 अन्य  समय  होती हे  ।  विलम्ब  का  यह  कारण हमें  इनसे  यह  पता  चलेगा  कि

 यक्रमों  के  अधिकारों  का  कार्यपालिका  के  लिये  भी  नही ंहे  कि  अपर्याप्त  सूचना  आदि  के  कारण

 किस  प्रकार  बलिदान  किया  गया  है  ।  शीघ्रता  मामला  स्थगित  कर  दिया  जाता  हैं  ,  किन्तु

 के  बहाने
 उसके

 बहुत  से  अधिकार छी  ने  जा  रहे  विलम्ब  के  तो  अन्य  कारण  हैं  जो  सभी  लोगों

 हे  ;  a  अपर्याप्त सूचना  जायेगी  और  को  विदित
 डा०

 काटजू  ने  जेलों  में

 पुलिस  के  बयानों  के  आधार  पर  ही  बन्दियों के  अभियोगों  के  बारे  में  भावुकता से

 सूची  लगा  जायेगी  ।  इसलिये  कहा है  ।  किन्तु  इसका  कारण  क्या हैं  ?

 शीघ्रता  ही  करनी  हूं  तो  सब  से  थलीय  तरीका  क्या  इसके  कारण  अधीन  प्रक्रिया  अथवा

 तो  यह  ही  होगा  कि  जब  कोई  पुलिस  का  सिपाही  सरपंच  प्रक्रिया  सम्बन्धी  हू  ।  डा०  [-

 किसी
 के

 बारे  में  संदेह  करे  कि  अमुक  व्यक्ति  ने  हमें  यह  नहीं  बताया  कि  पुलिस के

 ने  दंड-संहिता के  अंतगर्त  कोई  अपराध  किया  संधान  तथा  जांच  में  कितना  विलम्ब  होता

 है  तो  उसे  दंड  देने  का  अधिकार  दे  दिया  जाये  ।  है  जहां  तक  मुझे  पता  हे  सब  से
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 श्री  साधन

 प्रचलित  विलम्ब  अनुसन्धानों  में  होता हे
 विलम्ब  का  दूसरा  कारण  यह  है  अभी

 और  पुलिस  ही  इन  सब  बातों  कारण  तक  न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  को

 हं  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  आपको  एक  इस  प्रभाकरण  नहीं  हुआ है  |

 प्रकार  का  उदाहरण  भी  दे  सकता  हूं  ।  एक  आज  एक  दंडाधिकारी  अपना  सारा  समय

 मुकदमें  के  अनुसंधान  में  पुलिस  ने  तीन  वर्ष
 मुकदमों  में

 नहीं  लगा
 सकता  क्योंकि  उसके

 का  समय  लगाया  |  वह  मुकदमा  धारा  ३३२
 जिम्मे  और  भी  काम  होते  हैं  अतः  वह  न्यायिक

 के  अंतगर्त था  ।  और  उसके  बाद  कहीं  जाकर  कार्य  की  तुलना  में  दूसरे  को  अधिक

 बेचारे  अभियुक्त  को  तीन  मास  की  जेल  की
 महत्व  देता  हे  ।

 गई  ।  इसी  प्रकार  की  बातें  नित्य  होती  हैं  ।

 अनुसंधान  करते  समय  पुलिस  खुले  तौर  पर  माननीय  गृह  मंत्री  जो  अभियोग  में

 लोगों  को  तंग  करती  है  ।  पुलिसਂ वाले
 शीघ्रता  लाने  का  दम  भरते  कया  उन्होंने

 वर्तन  में  पर्याप्त  समय  लगाते  हें  और  बार  बार  वास्तव  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  किया  है  जिससे

 अभियुक्त  को  न्यायालय  में  भेजते  हे  जिससे  शीघ्रता  आ  सके  ।  क्या  अनुसंधान  के  लियें

 अभियुक्त  का  अधिक  से  अधिक  रुपया  नष्ट  कोई  समय  निश्चित  किया  गया  उन्होंने

 मेरे  विचार  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  ऐसा  कुछ  नहीं  किया हैं
 ।  क्या  उन्होंने

 योजन  पक्ष  को  दंड  देने  का  उपबन्ध  है यही है  ।

 जो  गवाहों  को  व्यर्थ  ही  रोकते  हैं  ।  जो  भी

 उपबन्ध  किये  गये  वे  सब  अभियुक्त  के

 विलम्ब  का  दूसरा  कारण  स्थगन  है  ।
 विरुद्ध  ही  जाते  ह  water  तथा  अधिपत्र

 माननीय  गृह  मंत्री  ने  इसको  ठीक  करने  के
 वाले  दोनों  मामलों  में  यह  उपबन्ध  किया

 उपबन्ध  रखे  किन्तु वे  सब  गलत

 दशा  में  हैं  जब  अभियुक्त  अभियोग  को
 गया है  कि  अभियुक्त  को  पुलिस  धारा  १७३

 में  निर्दिष्ट  दस्तावेज़  देगी  ।  यह  कोई  पर्याप्त
 स्थगित  करवाता  तो  विलम्ब  नहीं  होता

 किन्तु  वास्तविक  विलम्ब  तो  तभी  होता  है
 सुचना  नहीं  अभियुक्त  स्थगन  नहीं  करवा

 सकेगा  ।  शीघ्रता  के  नाम  पर  अभियुक्त  के
 जब  अभियोजन  पक्ष  की  ओर  से  अभियोग

 सारे  अवसर  और  अधिकार  छीने  जा  रहे  हैं
 स्थगित  करवाया  जाता  मुझे  पता  है  कि  माननीय  मंत्री  घारा  १७३  के  अन्तर्गत

 बहुत  से  न्यायालयों  में  यदि  कोई  अभियुक्त
 वेज़  की  सूचना  को  पर्याप्त  समझते  किन्तु

 बाहर  से  किसी  प्रसिद्ध  वकील  को  लाते
 पुलिस  के  वक्तव्यों  का  कया  मूल्य है  ।  तो  ऐसे

 तो  पुलिस  अपनी  असम थे ता  देख  कर  और  तो
 वक्तव्य  से  एक  व्यक्ति  अपने  विरुद्ध  लगे

 कुछ  नहीं  कर  किन्तु  एक  या
 दो

 qu  गवाहों  जो  जिरह  में  न  ठहर  सकते
 योग  को  केसे  जान  सकता  है  ।  माननीय  गृह

 मंत्री  को  उनकी  तो  कोई  परवा  नहीं  है  किन्तु
 एक  दो  दिन  के  लिये  बाहर  भेज  देती  है

 उसे  उसी  अधार  पर  अभियोग  का  सामना
 और  जब  वह  वकील  चला  जाता है  तो  मुकदमे

 करना  पड़ेगा ।
 को  स्थगित  करवा  लिया  जाता  है  और  स्थगन

 कम से  कम  १५  दिन  का  या  मही ने  तक  का  होता  पुलिस  के  वक्तव्यों  में  अपर्याप्त  व्योरा

 विलम्ब  का  एक  कारण  यह  है  ।  होता  है  किन्तु  अभियुक्त  को  अपने  गवाह  तैयार

 करने  के  लिये  बहुत
 कम

 अवसर  मिलेगा
 ।

 जिलाध्यक्ष  महिला  पीठासीन  एक  दंड  के  मुकदमें  में  धारा  १७२  के
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 zany  के  अतिरिक्त भी  कई  बातें  मुझे समझ  नहीं  आता
 कि

 यह  बात  गृह  मंत्री

 होती  घारा  १७३  में  वे  दस्तावेज़  को  किसने समझा  दी  है  ।  एक  दंड  के  मुकदमे

 में  जितना  महत्व  प्रत्यक्ष  गवाहों  का  होता  है होते हें  जिन  अभियोजन  पक्ष  का

 मुकदमा  आधारित  ser  इसका  उतना ही  अप्रत्यक्ष  गवाहों का  भी  होता  है  ।

 साधारणतया  प्रत्यक्ष  गवाह  तो  पक्षपाती  होते
 यही  होता  है  कि  अभियुक्त  को  वही  दस्तावेज़

 दिये  जायेंगे  जो  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किये  हैं  किन्तु  अधिक  महत्व  तो  उन  गवाहों  का  है

 जाने  वाले  होंगे  ।  कई  अन्य  दस्तावेज ऐसे  है  जो  उनकी  बात  की  पुष्टि  करते  हें  ।  उन्हीं

 गवाहों  का  साक्ष्य  निर्णायक  होता  है  ।  किन्तु भी  होते  हूं  जिन्हें  अभियोजन  पक्ष  वाले

 लय  में  aga  नहीं  किन्तु  अभियुक्त  एक  दंडाधिकारी  उनका  परीक्षण  करने  से

 उन  पर  भी  भरोसा  करता  है  |  इन्कार भी  कर  सकता  है  ।

 उदाहरण  के  रूप  में  हमें  पहचान  की  प्रत्यक्ष  गवाहों  के  बारे  में  भी  वही  प्रक्रिया

 रखी गई  है  ।  यदि  पुलिस  चाहे  तो  उनके रिपोर्ट  को  लेना  चाहिये  ।  एक  दंडाधिकारी

 रिपोर्टे  से  स्मरण  करके  ही  साक्ष्य  देता  है  ।  परीक्षण  की  भी  आवश्यकता  नहीं  है  ।  धारा

 २०७क  के  अन्तर्गत  एक  उपबन्ध  हँ  कि  समपंण उस  रिपोर्ट  को  पेश  नहीं  किया  जाता  ।  किन्तु

 उससे  अभियान त  लाभ उ  1  सकता है  ।  किन्तु  कार्यवाही केवल  गवाहों  की  अनुपस्थिति के

 उस
 रिपोर्टे  अभियुक्त  को  दिया  जाना  कारण  ही  स्थगित न  होगी  ।  अतः  यदि  पुलिस

 कह  दे  कि  अमुक  गवाह  अनुपस्थित  हूँ  तो आवश्यक  नहीं  किया
 गया  ।  अतः  इसके  बिना

 यह  सभी  सुचना  अपर्याप्त  हो  जाती  है  ।  दंडाधिकारी काम  जारी  रखेगा  अर्थात्‌  केवल

 इसी  प्रकार  से  शव  परीक्षा  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पुलिस  के  बयानों  के  आधार  पर
 |

 का  उदाहरण  इसे  केवल  डाक्टर  ही  अपने  श्री  वेंकटरामन  :  उपाध्यक्ष

 लाभ  के  लिये  लाता  हैं  और  यह  भी  न्यायालय  उप-खंड  29)  गृह  उपमंत्री के

 में  प्रस्तुत  नहीं  की  जाती  ।  घन  संख्या  ५५०  के  द्वारा  हटाया  जा  रहा  है  ।

 दूसरे  शीघ्रता  के  नाम  पर  एक  और
 श्री  साधन  गुप्त  :  मैंने  तो  वह  संशोधन

 उपबन्ध किया  गया  है  |  पुलिस को  दिये  जाने
 नहीं  देखा  है  ।  कया  सारा  खंड  ही  हटाया

 जा  रहा है  । वाले  बयान  अभियोग  का  आधार  बनाये

 जायेंगे  ।  किन्तु  दंड-न्याय का  यह  तो  पहला  श्री  बेंकटरामन्‌ : केवल उप खंड ( १७)। :  केवल  उप  खंड  (  9}  ।

 सिद्धान्त  है  कि  जब  तक  गवाह  शपथ  ले  कर

 तथ्य न  बता  दे  तब  तक  प्रत्यक्ष मुकदमा  नहीं
 श्री  साधन  गुप्त

 :  इस  खंड  में  दो  तत्व

 बन  सकता  पुलिस  के  पास  दिये
 एक  तो  यह  कि  गवाहों  के  अनुपस्थित

 होने  के  कारण  स्थगन  नहीं  किया  जाये  और
 गये  जो  कि  कभी  भी  विश्वसनीय  नहीं

 हो  सकते  क्या  उन्हें  अभियोग  का  आधार  माना
 दूसरा  यह  ह  कि  एक  से  अधिक  स्थगन  न  किर

 जाय ?  इससे  इस  देवा  की  जनता  पर  घोर
 जायें  ।  यदि  पुलिस  दो  बार  गवाहों  को

 स्थित  रखने  में  सफल  हो  जाये  |
 अत्याचार  होंगे  ।  इसके  बाद  सरपंच  प्रक्रिया

 भी  हास्यास्पद  बना  दी  गई  है  और  यह  सब  शनी  एन०  सी०  चटर्जी

 दिव्यता  लाने  के  लिये  किया  जा  रहा  है  ।  दोनों  को  हटा  दिया  गया  हैँ  ।

 समर्पण  प्रक्रिया  के  अनुसार  केवल  श्री  साधन  गुप्त  :  माननीय  गृह  मंत्री

 प्रत्यक्ष  गवाहों  का  ही  परीक्षण  किया  जायेगा  ।  पहले  तो  इस  बात  को  लेकर  चले  कि  सरपंच



 ९५१  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  १  दिसम्बर  १९५४  विधेयक  ९५२

 साधन

 की  कार्यवाहियों  में  प्रति  परीक्षण  का  बिल्कुल  यह  आपत्ति  नहीं  है  कि  वे  दो  परीक्षणों  से  डरते

 प्रतिषेध  कर  दिया  जाये  और  अधिपत्र  मामलों  अपितु  इस  बात  से  कि  उनको  बार  बार

 में  प्रति  परीक्षण  के  स्थगन  का  अधिकार  न  न्यायालय  में  आने  के  द्य  कहा  जाता  हर

 दिया  जाये  ।  बाद  को  सरपंच  के  मामलों  बार  तारीख  हटा  दी  जाती  है  और  गवाहों

 में  उन्होंने  प्रति  परीक्षण  की  अनुमति  दे  को  बड़ी  परेशानी होती  है  ।  यदि  एक  व्यक्ति

 परन्तु  सारे  गवाहों  का  पेदा  होना  अनिवार्य  को  यह  मालूम हो  कि  न्यायालय में  उपस्थित

 नहीं  बनाया  ।  उनके  दिमाग  की  यह  अस्थिरता  होने  के  दो  या  तीन  घंटे  के  भीतर  ही  उसका

 परीक्षण  कर  लिया  जायेगा  और  eu  दिन  के तथा  विचारों  का  वेग  मुहम्मद  तुगलक  के  ही

 समान है  ।  बाद  उसका  प्रति  परीक्षण  हो  तो

 किसी  गवाह  को  न्यायालय  आने  में  आपत्ति वर्तमान  सरपंच  की  प्रक्रिया  में  अभियुक्त

 को  यह  अवसर  हैँ  कि  वह  प्रत्येक  गवाह  का
 नहीं  होगी  ।  अतः  में  माननीय गृह  मंत्री से

 प्रति  परीक्षण कर  सके  और  यदि  ae  चाहता
 निवेदन करूंगा  कि  वह  इस  कठिनाई को  तो

 दूर  परन्तु  प्रति  परीक्षण  के  द्वारा  अपने
 है  तो  वह  २८८  के  अधीन  गवाही

 मामले  की  carat  करने  का  अधिकार
 भी  दे  सकता है  ।  परन्तु अब  यह  उपबन्ध

 किया  गया  है  कि  अभियुक्त  सारे  गवाहों  से
 युक्त से  न  छीने  ।  आखिर  को  हम  सभी  जानते

 हैं  कि  एक  फौजदारी के  मामले  में  सारे  गवाहों
 जिरह  नहीं  कर  सकता  ।  अभियुक्त  की

 दुष्टि  से  यह  उपबन्ध बहुत  हानिकर  सिद्ध
 की  गवाही  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  होती  है

 भौर  जब  तक  सारी  गवाहियां  पुरी  नहीं  हो
 क्योंकि  इस  अवस्था  में  पुलिस  उन

 तब  तक  बचाव  पक्ष  की  दृष्टि  से  प्रति
 गवाहों  को  पेदा  नहीं  जिनको  वह

 जोर  समझती  ह  और  जो  अच्छी  तरह  सिखाये
 परीक्षण  असम्भव  है  ।  यही  TH  मेरा

 पत्र  मामलों  में  प्रति  परीक्षण  के  स्थगन  सम्बन्धी
 पढ़ाये नहीं  गये  ्  इस  तरह  वह  गवाही

 अधिकार के  बारे  मे  है  । की  उस  असंगति  से  वंचित  रह  जायेगा  जो  कि

 उसको  निर्दोष  सिद्ध  करने  में  सहायक  होती  दूसरी  बात  यह  है  कि  किसी  भी  मामले

 को  उच्च  न्यायालय  में  भेजने  से  पूर्व  देशी  भाषा और  अभियोगी  पक्ष  का  फायदा  हो  जायेगा  ।

 अधिपत्र  मामलों  में  परिपीड़न  तथा  समपंण  में  लिखे  प्रत्येक  दस्तावेज  का  अंग्रेज़ी  में

 मामलों में  शीघ्रता  के  नाम  पर  प्रति  परीक्षण  वाद  करने  को  कहा  जाता  है  और  उसके  लिये

 संविधान की  आड़  ली  जाती  यदि  संविधान
 कम  कर  दिया  गया  है  |  परन्तु  सरपंच  की

 काय  वासियों  के  सम्बन्ध  में  प्रति  परीक्षण
 में  ऐसा  कोई

 प्रतिबन्ध
 है  तो  में  यह

 सुझाव

 बैसे  ही  कम  होता  उससे  इन  दूंगा  कि  संविधान  का  अवद्य  संशोधन  किया

 जाये और  संहिता  में  से  यह  उपबन्ध  HTS वासियों  में  देरी  होने  की  कोई  संभावना  नहीं

 दिया  जाये  ॥
 zl  ऐसी  में  अभियुक्त  को

 प्रति  परीक्षण  के  अधिकार  से  क्यों  वंचित  किया

 जाये ?
 अन्य  खतरनाक  उपबन्ध  अभियुक्त  को

 ही  फांसने  की  दृष्टि से  उसका  परीक्षण  करने

 यह  कहा  जाता  ह  कि  गवाह  न्यायालय  में  का  अधिकार देना  इस  प्रकार  धारा  २०९

 इसलिये नहीं  आते  क्योंकि  वे  दो  बार  या  तीन  का  वह  मान्य  कि  अभियुक्त  उन

 बार  प्रति  परीक्षण  के  लिये  आने  में  डर  ह्  स्थितियों  का  स्पष्टीकरण कर  सके  जो  कि

 परन्तु  यह  बात  पूर्णतया  गलत  है  ।  उनको  गवाही  में  उसके  विरुद्ध  मालूम  पड़ती
 खत्म
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 कर  दिया  गया  है  ।
 धारा  २०७-क  में  भी  एक

 अपने  संशोधन  के  अनुसार  में  धारा  २०७

 ऐसा  ही एण्ड है  जिसमें  अनियमित  रूप  से
 क  (3)  में  यह  निविष्ट  कराना  चाहता हूं

 कि  अभियोगी  पक्ष  के  साक्षी  का  बयान  लेने परीक्षण  की  अनुमति  दी  गई  खंड  ६१.की

 चर्चा  करते  समय  में  विस्तृत  रूप  से  उनका  से  कम  से  कम  ७  दिन  पूर्व  प्रतियां  अभियुक्त

 को  दे  देनी  धारा  १७३  अथवा  १६४ विवेचन  मेंने  अपने  पक्ष  की  ओर  से

 कई  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जिनका  एक  मात्र  में  अभियुक्त  को  ये  प्रतियां  देने  का  उपबन्ध

 अच्छा  परन्तु  मुझे  एक  शंका  है  किਂ  यदि उद्देश्य  यह  है  कि  अभियुक्त  के  अधिकार  की

 रक्षा  हो  और  न्याय  प्रशासन  में  कार्य  पालिका  साक्ष्य लेने  से  एक  ही  दिन  ga  अभियुक्त

 का  प्रभुत्व न  हमारे  विचार  में  समर्पण  को  प्रतियां  दी  गई  तो  उपब  ध  का  प्रयोजन

 तथा  अधिपत्र  मामलों  की  वाहन  प्रक्रिया  व्यथे  हो  जायेगा  |  ऐसे  मामले  भी  हो  सकते

 संतोषजनक  हैं  ।  सरपंच  की  प्रक्रिया  हे ंकि  जिन  में  कोई  आंखों  देखा  साक्ष्य न  हो  ।

 तब  हो  सकता है  कि  एक  ही  दिन  पूर्व  प्रलेख
 के  सम्बन्ध  में  केवल  इस  सुधार  की  आवश्यकता

 है  कि  मामले  के  सम्बन्ध  में  दंडाधिकारी के  दिये  जायें  और  अगले  दिन  दंडाधिकारी

 अधिकार  विस्तृत  कर  दिये  जायें  ।  इसका  प्रादेशिक  रूप  में  अभियोगी  पक्ष  का  साक्ष्य

 परिणाम  यह  होगा  कि  बहुत  से  free  इसलिये मेरा  सुझाव  है
 f

 प्रलेख  देने

 मामले  सत्र  न्यायालय  में  नहीं  जायेंगे  और  और  साक्ष्य  लेने  के  बीच  न्यूनतम  कालावधि

 विदित  होनी  चाहिये  ।
 सत्र  न्यायालय  इसਂ  बेकार  की  परेशानी  से

 बच  जायेगा  ।  ,  अभियुक्त  को
 इतना  मेरे  संशोधन  ४४७  में  प्रस्तावित  धारा

 प्रदान  करने  के  लिये  ताकि  वह  अपना  मामला
 १०७-क  (४)  के  स्थान  पर  यह  रखने  का

 तैयार  कर  हमने  अभियुक्त  की  प्रार्थना

 पर  उचित  स्थानों का  उपबन्ध  किया  है  ।
 सुझाव  है  कि  तत्पश्चात्  दण्डाधिकारी

 योगी  पक्ष  के  उन  साक्षियों  का  बयान  लेगा
 परीक्षण  द्वारा  अभियुक्त  को  ही  फांसने  की

 जिनके  द्वारा  वह  पक्ष  अपना  वाद  पुष्ट  करना
 कोशिश  करने  का  जो  उपबन्ध  किया  गया

 उसको  हमने  हटाने  की  कोशिश  की  है  और
 चाहता हो  ।  परन्तु  इस  उपधारा के  अधीन

 उस  व्यक्ति  का  बयान  नहीं  लिया  जायेगा
 इस  परीक्षण  को  वहीं  तक  सीमित  रखा

 जिसने  धारा  १६४  के  अधीन  बयान  दिया
 जहां  तक  वह  उसकी  परिस्थितियों  को  व्यक्त

 करने  में  सहायक  सिद्ध  साथ ही  समर्पण
 न्यासियों की  राय  इस  सिद्धांत  के  पक्ष में  है

 कि  धारा  २०८  के  अधीन  यह  आवश्यक  नहीं
 मामलों  में  प्रति  परीक्षण  तथा  अधिपत्र  मामलों

 कि  अभियोगी  पक्ष  अपने  सारे  साक्षियों  को

 में  प्रति  परीक्षण  के  स्थगन  का  अधिकार देने

 प्रस्तुत  करे की  भी  हमने  कोशिश  की  है  ।

 जैसा  फि  मेंने  पहले  वर्तमान  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 काटजू  )
 :

 क्या  आरोप  तैयार  करने  से  पूर्वे
 ?

 कार  BUTI  की  नीति  का  अनुकरण  कर  रही

 इस  सभा  में  हम  इसको  भले  ही  न  रोक  मेरा  यह  अनुभव है
 कि  अनुभवी  दण्डाधिकारी

 परन्तु  देश  की  जनता  इस  को  अवश्य
 केवल  एक  या  दो  साक्षियों  की  जांच  करता

 है  और  तत्पदचात्‌ तुरन्त आरोप तुरन्त  आरोप
 तैयार

 कर दुर  एसा  मेरा  पूर्ण  विश्वास  है  ।

 थो  फैंक  एंथनी
 लेता है  ।

 :
 में  मुख्य  खंड  २९  उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 यह  तो  अधिपत्र के

 और  ३५
 के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  कहूंगा  ।  मामलों  में  होता  है  |
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 डा०  काटजू
 :

 मेरा  सादर  निवेदन  हैं  at  ae  एंथनी
 :

 में  प्रक्रिया  को  छोटा

 कि  उन्हें ऐसा  करने  का  अधिकार है  ।  बनाने  के  पक्ष  में  अवद्य  परन्तु में  इसे  इतना

 छोटा  भी  नहीं  बनाना  चाहता  कि  बेचारे
 श्री  फ्रैंक  एंथनी

 :
 मेरा  निवेदन  हूं  कि

 अभियुक्त  का  जीवन  ही  संकट  में  पड़  जाये
 ।

 मेरा  मत  गृह  मंत्री  के  मत  से  भिन्न  है
 ।

 डा०  काटजू  में  केवल  धारा  २०८  २०८  का  अन्तर्निहित सिद्धांत

 यह  है  कि  सब  आवश्यक  साक्षियों  का  परीक्षण की  भाषा  की  बात  कर  रहा  हुं  ।

 किया  जाना  परन्तु  एक  ही  बात  को

 श्री  फ्रैंक  एंथनी  :  उस  शब्दावली  में
 दोहराने वाले  साक्षियों  का  परीक्षण  अनिवार्य

 तो  दण्डाधिकारी  को  स्वविवेक  का  अधिकार
 नहीं है  ।  में  चाहता  हुं  कि  adam  प्रक्रिया

 दिया  गया  हैं  ।
 और  रीति  को  ही  रखा  जाये  और  उन  सब

 व्यक्तियों के  बयानों  को  लिखा डा०  काटजू
 :

 उत्तर  प्रदेश  में  इस

 विवेक  का  प्रायः  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  जिन  पर  अभियोक्ता  को  विश्वास  ताकि

 अभियुक्त को  समस्त  अभियोग के  आधार  का
 थी  फ्रैंक  एंथनी

 :  परन्तु यह  स्वविवेक
 ज्ञान हो  सके  ।  माननीय मंत्री  ने  केस-डायरी

 का  एक  ऐसा  अधिकार हैं  जिसका  प्रयोग  ध्यान
 का  उल्लेख  किया  परन्तु  उसका  इस  दुष्टि

 पूवे  और  न्यायपूर्ण  ढंग  से  करना  चाहिये
 ।

 से  कुछ  उपयोग  नहीं  हूँ  क्योंकि  वहू  अभियुक्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  अधिपत्र के  को  अभियोग की  सूचना  नहीं  देती ।  इस

 मामलों  की  ओर  निर्देश  कर  रहे  हे  ।  धारा  संशोधन  में  मेंने  एक,रियायत  रखी  है  कि  केवल

 उन्हीं  साक्षियों  का  परीक्षण किया २०८  का  सम्बन्ध  सरपंच  कार्यवाही  से  है  ।

 जिनका  धारा  १६४  के  परीक्षण  नहीं

 थी  फ्रेंक  एंथनी  :  में  समझा  कि  उनका
 हुआ  परन्तु  अन्य  सभी  महत्वपूर्ण साक्षियों

 यह  विचार  है  कि  anion  कार्यवाही में  भी  का  समपंण  करने  वाले  न्यायालय  में  परीक्षण

 दण्डाधिकारी  एक  दो  साक्षियों  की  जांच  करने  अवश्य होना  इसमें अधिक  समय  भी

 के  स  व्यक्ति  को  समर्पित  कर  सकता
 लगेगा  |  में  तो  केवल  यह  चाहता  हूं

 x
 g  कि  अभियुक्त को  अभियोग की  रूपरेखा  से

 परिचित  अवश्य  कराना  चाहिये  ।

 डा०  काटज ू:  में  ने  ऐसा  नहीं  कहा ।  सरकार  यह  भी  नहीं  करना  चाहती  |

 श्री  फ्रैंक  एंथनी  :  धारा  २०८  के  अधीन

 इसके  बारे  में  मुझे  यह  आपत्ति  है  कि
 ऐसी  स्थिति  है  कि  विधि  की  भावना  के  अनुसार

 आप  एसी  स्थिति  लाना  चाहते  हैं  जिस  में यह  प्रथा है  कि  अभियोग  को  समर्पण

 लय  में  अपने  पक्ष  के  समर्थन  के  लिये
 केवल  अपराध  होने  के  समय  के  साक्षियों  कहा

 ही  परीक्षण किया  जाये  ।  वास्तव में  हत्या
 we  साक्षी  प्रस्तुत  करने  पड़ते  हें  ।

 के  मामले  में  ऐसा  कोई  साक्ष्य  उपलब्ध  नहीं

 डा०  काटजू
 :  क्या  मेरे  माननीय  मित्र  होता और  केवल  परोक्ष  साक्ष्य  ही  प्राप्त

 समर्पण  कार्यवाही  को  कम  करना  चाहते  हें  होता  है  कि  अमुर्क  व्यक्ति  को  मृत  व्यक्ति  के

 अथवा  नहीं  ?  यदि  वे  ante  कार्यवाही  साथ  देखा  गया  था  और  उसके  पास  से  रक्त मय

 को  यथावत  रखना  हें  तो  यह  ager

 अलग  बात  है  ।
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 १६४  के  अधीन  हो  चूका  हूं  तब  शपथ क कोई  बात  नहीं  है
 ।

 इसलिये  समपंण
 करने

 बाले  न्यायलय  में  ऐसी  कोई  बात  अभियुक्त
 आधार  पर  अभियुक्त  को  अभियोग  का  ज्ञान

 को  नहीं  बताई  जायेंगी  ।  में  इसे  समझन  हो  जायेगा  ।  सारांश  यह  कि  अभियुक्त  को

 अभियोग  या  अपराध  मालम  हो  जाना  चाहिये असमथ  हूं  ।  एक  मामले में  कुछ  दिन  हुये  मुख्य

 न्यायाधीश ने  यह  कहा था  कि  किसी  व्यक्ति
 ताकि  अभियोक्ता पक्ष  उसके  विरुद्ध  मामले

 को  सत्य  दण्ड  देने  के  लिये  परोक्ष  साक्ष्य  पर्याप्त  में  कोई  गड़बड़  न  कर  सके  ।  इसमें  महत्व  की

 अभियुक्त को  साक्ष्य  बताने  के  लिये  बात  यह  कि  अभियोक्ता  को  मामले  में

 यह  घटना  पर्याप्त  नहीं  ह  |  माननीय  गड़बड़ी  करनें  का  कोई  अवसर  न  दिया  जाये  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  नवीन
 यदि  घारा  १६४ के  ata  दिये  गये  बयानों

 उपबन्ध  में  क्या  कहा  गया  है  ।
 के  आधार  पर  अभियुक्त  की  मस्ती  की  आशा

 १  तो  उसे  सेशन  करने या  उसे  वहीं

 छोड़  देन ेमें  कोई  विशेष  अन्तर  नहीं  है  ।
 में  तो  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  जिस

 अपराध  के  कारण  अभियुक्त को  मृत्यु  दंड

 दिया  जा  रहा  कम  से  कम  शपथ  के  आधार  मेरे  संशोधन  संख्या  4.0  का  यह  उद्देश्य

 पर  वह  मामला  या  साक्ष्य  अभियुक्त  को  अवश्य  हूँ  कि  सरपंच  न्यायालय में  अभियुक्त  का

 बतला  दिया  जाना  चाहिये  ।  मेरी  यह  मांग  परीक्षण नहीं  होना  चाहिये  ।  यदि  माननीय

 अनुचित  नहीं  हैं
 ।  मंत्री  मेरे  पहले  संशोधन  को  स्वीकार  कर

 TWECHRT  पीठासीन  हैंतो  भी  उन्हें  मेरे  इस  संशोधन  को  स्वीकार

 कर  लेना  चाहिय े।

 में  असाधारण  मामलों  के  सम्बन्ध  म  यह

 बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  परन्तु  साधारण  हत्या  श्री  बे कटरा मन  :  श्री  दातार  के  संशोधनों

 के  मामले  में  ६  या  ७  मुख्य  साक्ष्य  होते  में  प्रति  परीक्षण  का  अधिकार  रखा  गया

 क्या  आप  समय  की  बचत  के  हेतु  उन  सब  का
 है  ।  af  अभियोग के  अन्य  साक्षी

 परीक्षण  न  करते  हुये  केवल  दो  या  तीन  का
 विद्यमान

 तो  दण्डाधिकारी उन  के  साक्ष्य
 ही  परीक्षण  करके  अभियुक्त के  मूलभूत

 भी  लेगा  और  अभियुक्त  को  उन  साक्षियों  का
 कार  का  अतिक्रमण  करना  चाहते  हूं  वास्तव

 प्रति  परीक्षण  करने  की  स्वतंत्रता  होगी  और

 में  उन  सब  का  परीक्षण  एक  दिन  में  हो  सकता  अभियोक्ता  उनका  पुनर्परीक्षण  करेगा  ॥

 में  समझता हूं  कि  हम  सब  इस  बात

 से  सहमत  हैं  कि  सब  व्यक्तियों  के

 प्रति  न्याय  होना  चाहे  वह  अभियुक्त
 श्री  फ्रेंक  एंथनी  :  में  यह  चाहता हूं  कि

 सरपंच  करने  न्यायालय  में  अभियुक्त
 हो  या  अभियोजन

 का  परीक्षण  नहीं  होना  चाहिये  ।  यदि

 उस  न्यायालय में  सभी  साक्षियों  का इसलिये  समय  की  बचत के  लिये

 अभियुत का  यह  अधिकार  उस  से  नहीं  छीनना  साक्ष्य  भी  ले  लिया  जाता  तो  भी

 चाहिये  ।
 मेरा  निवेदन  कि

 घारा  १६४  अभियुक्त  परीक्षण  नहीं  होना

 के  अधीन  जिन  अभियोक्ता  साक्षियों  का  चाहिये  |  सब  अभियोक्ता  साक्षियों  का  इस

 परीक्षण नहीं  हुआ  है  उनका  सरपंच  करने  कारण  परीक्षण  न  करना  गलत  कि  अभि

 वाले  न्यायालय  के  समक्ष  अवध्य  ही  परीक्षण  युक्त  उस  साक्ष्य  में  से  अपनी  सफाई  ढूंढ  लेगा  ।

 होना  चाहिये
 ।

 यदि  सब  का  परीक्षण  धारा  अभियुक्त  को  प्रति  परीक्षण  का  अधिकार  दिये
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 फ्रेंक

 बिना  उसे  अपनी  सफाई  देने  के  लिये  कहना  तो  कम  से  कम  इतना  तो  की डिंपे  कि  सत्र

 सर्वथा  अनुचित  हैं  ।  यदि  फिर  भी  सरकार  न्यायालय  में  अभियोक्ता  साक्षियों  के

 शीघ्रता  करने  के  उद्देश्य  से  अभियुक्त  का  परीक्षण  के  बाद  अभियुक्त  का  परीक्षण  किया

 अधिकार  छीनना  चाहती  है  तो  वह  बड़ा  भारी
 |  यह  बड़ी  मांग  नहीं  में

 न्याय  के

 भनक  कर  रही  है  ।
 नाम  पर  यह  मांग  कर  रहा  यदि

 युक्त  जसकरण  कर्ता  न्यायालय  में  अपनी  सफाई
 जब  तक  अभियोक्ता पक्ष  के  सब  साक्षियों

 का  परीक्षण  नहीं  हो  अभियुक्त  को
 बता  देगा  ,  तो

 यह  है  कि  अभियोक्ता

 पक्ष  के  साक्षी  उस  सफाई  का  खंडन  करने
 अपनी  सफाई  देने  के  लिये  HA  कहा  जा  सकता

 अभियुक्त को  अपनी  सफाई  देने  से  पूर्व

 के  लिये  अपने  साक्ष्यों  को  तदनुसार  बदल  लेंगे  ।

 अभियोक्ता  साक्षियों  के  साक्ष्यों  का  खंडन
 यदि  अभियुक्त  अपनी  सफाई  नहीं  देता  तो  सत्र

 न्यायालय  इसका  विपरीत  निष्कर्ष  निकालेगा
 करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि

 ऐसा  नहीं  किया  तो  व्यक्ति  के  मूलभूत

 fe  उसने  पहले  न्यायालय  में  अपनी  सफाई

 क्यों  नहीं  दी  ।  दोनों  प्रकार  बेचारे
 अधिकारों  का  अतिक्रमण  जिसका

 युक्त  को  मार  इधर  कुंआ  उधर  ATE  |

 अर्थ  यह  होगा कि  हम  अभियुक्त के  प्रति  न्याय

 नहीं  अपितु  अन्याय  करेंगे
 |  इसलिये  में  प्रियंका  करता  हूं  कि  अभियोक्ता

 पक्ष  के  साक्षियों  के  प्रति  परीक्षण  के  पुर्व

 युक्त  से  उसकी  सफाई  न८  पूछी  जीये  |
 यदि  अभियुक्त  से  प्रति  परीक्षण  का

 अधिकार  छीना  जाता  तो  उसका  परीक्षण  मेरा  दूसरा  संशोधन  यह  है  कि  अभियुक्त

 की  अनुपस्थिति  में  साक्ष्य  न  लिया  जाये  ।
 भी  नहीं  होना  चाहिये  ।  भला  अभियुक्त

 तब  तक  अपनी  सफाई  कैसे  दे  सकता है  जब  किरदार  gra  fag  पीठासीन

 तक  कि  वह  अभियोक्ता  साक्षियों  का  प्रति  धारा  SR  के  अनुसार  अब  केवल  उन

 परीक्षण  न  करले  |  मंत्री  महोदय  ने  कहा  हू  साक्ष्यों  के  सम्बन्ध  में  अभियुक्त  का  परीक्षण

 कि  अभियुक्त  का  वकील  हत्या  के  मामले  में
 किया  जाता  जो  उसके  विरुद्ध  भाये  हों  और

 अपनी  सफाई  रक्षित  रखता च्  परन्तु  उच्च  उसका  प्रति  परीक्षण  नहीं  किया  जाता  परन्तु

 न्यायालय  में  उसी  रक्षित  सफाई  का  विपरीत  यदि  इन  उपबन्धों को  निकाल  दिया

 निष्कर्ष  जाता  किः  अभियुक्त  जैसा  कि  इस  संशोधन  में  कहा  गया  तो

 ने  सरपंच  करने  वाले  न्यायालय  में  अपनी
 अभियुक्त का  विस्तृत  परीक्षण हो

 सकेगा
 |

 सफाई  क्यों  प्रस्तुत  नहीं  की  ।  सरपंच  कर्ता  न  केवल  विरोधी  दल  के  अपितु  कांग्रेस  दल  के
 न्यायालय  में  सफाई  रक्षित  रखने  की  कोई  विधि-वेत्ता  भी  अनुभव  करते  हें  कि  मूल

 रीति  नहीं  यदि  आप  अभियुक्त  को  दण्ड  विधि  इस  नवीन  उपबन्ध  की  ater  अध्कि

 दिलाने  पर  ही  तुले  हुये  तो  gare  अच्छी  है  ,  क्योंकि इस  नवीन  उपबन्ध के

 azar  साक्षियों  के  प्रति-परीक्षण  से
 सार  अभियुक्त का  इस  ढंग  से  प्रति  परीक्षण

 आप  अभियुक्त  का  परीक्षण  कर  परन्तु  किया  जिससे  अभियोग  या  अपराध

 re  घोर  आपत्तिजनक  कायें  होगा  ।  कि  पुष्टि  हो  सके  ।  हमें  इस  नवीन  aa

 क्त
 को  प्रति  परीक्षण  का  अधिकार  देना

 धन  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 परकार का  दायित्व  परन्तु  यदि  श्राप
 खण्ड  ३५  पुलिस  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 re  अधिकार  श्रमायुक्त  को  देना  नहीं  गाहते  वारंट की  प्रक्रिया  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।
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 में  मे  इस  दण्ड  पर  चार  संशोधन  रखे  हें  ।  में  अपनी  गवाही  में  कोई  ऐसी  बात  कहता  है

 चाहता  हूं  कि  अभियुक्त  पक्ष  के  साक्षियों  का  जिसका  किसी  पहले  गवाह  की  गवाही  से

 गहरा  सम्बन्ध  है  । जब  तक  प्रति  परीक्षण  न  हो  उससे  पहले  अभियुक्त  उस  पहले

 भ्र भि युक्त का  परीक्षण  नहीं  होना  चाहिय े।  गवाह  पर  जिरह  नहीं  कर  सकेगा ।  ae

 यहां  भी  यदि  प्रक्रिया  को  छोटा  किया  जाना  दूसरा  अधिकार  अभियुक्त  से  तो  ले  लिया  गया

 तो  किन्तु  अभियुक्त  का  परीक्षण  है  किन्तु  यह  दंडाधिकारी  के  पास  तो  होना

 नहीं  होना  चाहिये  ।  जब  तक  कि  उसे  चाहिय े।  यदि  न्यायालय  अनुभव  करे  कि

 रोकता  पक्ष  के  गवाहों  पर  जिरह  करने FT  किसी  गवाह  को  परीक्षण  के  लिये  बुलाना

 अवसर  न  उसकी  परीक्षा  नहीं  होनी  आवश्यक  तो  उसे  ऐसा  करने  का  अधिकार

 चाहिये  ।  इसीलिये  मेंने  अपने  संशोधन  में  होना  चाहिये  ।

 जो  कि  खण्ड  ८  के  बारे  में  यह  सुझाव  दियां

 हैं  कि  उसका  परीक्षण  अभियोक्ता  पक्ष  के

 गवाहों  पर  जिरह  हो  चुकने  के  बाद  होना  चाहियें  श्री
 आर०  डी०  मिश्र

 :  इस  समय  दंड  प्रक्रिया  कई  प्रकार
 में  आद्या  करता हूं  कि  मेरा  यह  संशोधन भी

 स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  |
 की  है--समन  are

 संक्षिप्त  सरपंच  प्रक्रिया

 अपने  संशोधन  संख्या  ४५९  और  Zo  इत्यादि  ।  एक  अभियुक्त  व्यक्ति  के  लिये

 मेंने यह  प्रार्थना  की  है  कि  खण्ड  (९)  में  से  एक  ही  सरल  प्रक्रिया  होनी  चाहिये  |  अब  हम

 ओर  से  गवाह  के  अतिरिक्त  सरपंच  प्रक्रिया  पर  चर्चा  रहें  |  अनुभव

 जिसका  परीक्षण  हो  चुका  ये  शब्द  हटा  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  यह  कार्यवाही अब  व्यर्थ

 देने  चाहियें  और  के  प्रयोजन  के  दंडाधिकारी  अभियुक्त  को  छोड़  देने

 लियेਂ  इन  शब्दों  के  बाद  जिरह  के  लिया  के  अधिकार  का प्रयोग  नहीं

 ये  दाऊद  जोड़  देने  चाहिये  ।  इन  नये  प्रस्तावों  क्योंकि  उच्च-न्यायालयों ने  निर्णय  दिये  हैं  कि

 का  आदाय क्या  है  ?  केवल यह  कि  यदि  दंडाधिकारी यह  देखे  कि  अभियुक्त के

 विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  तो  भी युक्त को  जिरह का  केवल  एक
 अधिकार  दिया

 वर्तमान  प्रक्रिया  यह  हे  कि  उन्हें  उसे  छोड़ने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 तया  अभियुक्त  को  दोषारोप  से  पहले  जिरह  उन्हें  अवश्य  मुकदमे  को  सत्र  न्यायालय  के

 करने  का  अधिकार  होता  हैं  और  दोषारोप  सुपुर्द  करना  चाहिये  ।  सरकार  ने

 के  बाद  तो  अवश्य  होता  है  और  धारा  २५७  न्यायाधीशों  की  राय  जानने  के  लिये  उन्हें

 के  अंतगर्त  मैजिस्ट्रेट उस  समय  भी  उसे  जो  पत्र  भेजा  उसके  उत्तर  में  भारत  के

 ज़िरह  करने
 at  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।  मुख्य  न्यायाधिपति  श्री  महाजन और  श्री

 किन्तु  अब  क्या  व्यवस्था की  जा  रही  है
 ?  एस०

 आर ०  दास  ने  यह  राय  प्रकट  की  है  कि

 विमान खण्ड  ९  के  अभियुक्त को  समपंण  कार्यवाही  बिल्कुल  बेकार  हो  गई

 केवल  एक  बार  जिरह  का  अधिकार  होगा  क्योंकि  दंडाधिकारियों का  यह  गतंव्य  समझा

 और  यदि  स्वयं  मेजिस्ट्रेट  भी  जिरह  जाता  है  कि  वे  अभियुक्त  को  अवश्य  सत्र

 के  लिये  कुछ  गवाहों  को  बुलाना
 '
 तो  वह  न्यायालय  के सर्मा पित  करें  और  उन्हें  छोड़

 भी  नहीं  बुला  इससे  अधिक  frets  मुझे  खेद  है  कि  सरकार  ने  इन  की

 उपबन्ध  कोई  नहीं  हो  सकता  ।  मान  लीजिये  राय  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  ।  मेंने जो

 सब  से  पिछला  गवाह  उपस्थित  होता है  और  संशोधन  दिये  उनकी  भी  किसी  ने  परवाह



 ९६  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  १  दिसम्बर  १९५४  ९६४ विधेयक

 आर०  डी०

 नहीं  की  और  न  ही  किसी  ने  मेरे  अभ्यावेदन  जिरह  करने  का  अधिकार  होगा  ।

 को  पढ़ा है  ।  सीधा  ही  सत्र  न्यायालय को  समर्पित  हो

 आपने  मुख्य  अधिनियम  की  घारा  २०७
 जायेगा

 ।  किन्तु  अभियोक्ता कोई  निजी

 व्यक्ति  तो  अभियुक्त  को  जिरह  के  तीन जो  कि  समपंण  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में

 संशोधन  करने  के  लिये  यह  खण्ड  २९  बनाया
 या  चार  अधिकार होंगे  ।  अभियुक्त  और

 अभियोक्ता दोनों  को  परेशान  क्यों  किया
 ह  एक  ओर  तो  आप  मानते  हूँ  कि  यह

 जाय  और  एक  सरल  प्रक्रिया  क्यों  न  बनाई
 वाही  बन्द  कर  देनी  किन्तु  वास्तव

 में  आप  इसे  जारी  रख  रहे  हें  आप  कहते  हैं
 जाये  ?

 यदि  आप  aaa  प्रक्रिया  जारी

 रखना  चाहते  तो  धारा  २०७-क  के
 कि  निजी  अभियोग  के  मामलों  में  दंड  प्रक्रिया

 संहिता के  अध्याय  १८  में  निर्धारित  प्रक्रिया
 रूप

 में
 निजी  अभियोग तथा  पुलिस  अभियोग

 का  अनुसरण  करना  चाहिये  किन्तु  यदि
 दोनों  पर  लागू  करना  चाहिये  ।  सत्र  सम्बन्धी

 मामलों  भारतीय  दंड  संहिता  ay  धारा
 दमा  पुलिस  चलाया

 ती
 डा०  काटजू

 की  इस  नई  प्रक्रिया का  अनुसरण  करना
 २१८  उल्लेखनीय है  ।  यदि कोई लोक कोई  लोक

 पदाधिकारी गलत  रिकार्ड  लिखे  तो  उसके
 चाहिये  ।  अब  तक  तो  सरपंच  काय  वाही

 विरुद्ध  इस  धारा  के  अन्तर्गत  अभियोग  चलाया
 एक  किन्तु  अब  दो  भिन्न  प्रकार  की

 वाहियां  होंगी  ।  पहले  तो  एक  सरल  प्रक्रिया  जा  सकता  किन्तु  इसमें  पुलिस  कोई  जांच

 नहीं  कर  सकती  और  साथ  ही  यह
 अब  अत्यघिक जटिल  हो  जायेगी  ।  इन

 दो  प्रकार  की  कार्यवाहियों  की  क्या
 मुक़दमा  सत्र  न्यायालय  म  करना

 दिखता ह  ?
 अर्थात  विधि  के  अनसार  व्यक्ति

 को  एक  निजी  मुक़दमा  दायर  करना

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  पड़ेगा जो  fe  केवल  न्यायालय

 में  हो  सकेगा ॥  मेरा  निवेदन  ह
 विधान  के  अन  छद  १४  में  कहा  गया ह

 ऐसे  मामलों  के  लिये  भी  एक  ही  प्रक्रिया  होनी
 कि  विधि  के  सामने  सब  बराबर  ह  ।  तो  फिर

 इस  विभेद  का  क्या  कारण हें  ?  उसी
 चाहिये  |

 राध के  लिये  पुलिस  पर  धारा  २०७-क  लागू

 होगी  |  किन्तु  यदि  अभियोग किसी  निजी  एक  और
 समस्या  यह  है  कि  यदि  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  १५९,  ३४६,  ३४७ व्यक्ति  ने  चलाया  तो  उसे  वकील  करना

 गवाह  पेदा  करने  साक्ष्य  देना
 या

 Bi9C

 के  अन्तरगत  एक  दंडाधिकारी  समझता
 पड़ेगा  इत्यादि  और  यदि  दंडाधिकारी  यह  &  कि  कोई  अपराध  किया  गया है  और  उसका

 समझे  भी  कि  अभियुक्त  के  विरुद्ध  मुकदमा  मुकदमा  सतर  4SES TH FATATAE  में  ही  ही  तकता  है

 होना  तब  भी  अध्याय  १८  के  अन्तगंत  तो  उस  अवस्था में  किस  प्रक्रिया  का  अनुसरण

 अग्रेतर  कार्यवाही करनी  पड़ेगी  ।  सब  गवाहों  किया  जायेगा--धारा  २०७  क  का  या  अध्याय

 को  फिर  न्यायालय के  सामन  जाना  पड़ेगा  १८  का  ?
 मेरा  निवेदन  है  कि  सब  मामलों

 अभियुक्त  को  सत्र  के  समर्पित  किये  जाने  के  मं  एक  ही  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करना  चाहिये  ।

 बाद  गवाहों  को  तीसरी  बार  पेश  होना  पड़ेगा  ।  यदि  मुकदमे  को  समिति  जाना  है

 तो  करे  और  अभियुक्त  को  सब  प्रकार से यह  विभेद क्यों  हो  ?  यदि  अभियोक्ता  पुलिस

 है
 तो

 सरपंच  कार्यवाही में  अभियुक्त को  चने  प  ताकि  उसे  मालम  fe  उसके
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 विरुद्ध  क्य  मुक़दमा है  इस  प्रयोजन  के  लिये  wet  भले  ही  मुक्त  हो  जायें  किन्तु  एक  भी

 मे ंथे  dale  संख्या  ४७७  प्रस्तुत  किया  है  ।  निर्दोष  व्यक्ति  दण्डित  नहीं  होना  चाहिये  ।

 संक्षिप्त  तथा  समन  मामलों  के  सम्बन्ध  यदि  आप  संक्षिप्त  प्रक्रिया  चाहते  हैं  तो  वह

 में  ने  संशोधन  संख्या  a  प्रस्तुत  किया  अवश्य  हो  ।  परन्तु  यदि  आप  इस  अस्थायी

 हू  ।  धारा  ३४  के  अन्तगंत  छोटे  मोटे  अपराधों
 आदेश  के  अनुसार  बहुत  से  मामले  चलाते

 हूँ  और  कोई  अभियुक्त  आकर  याचना  करता तथा  प्राविधिक  अपराधों  और  स्थानीय

 विधियों  के  विरुद्ध  अपराधों  के  लिये  ६  मास  है  कि  वह  निर्दोषी  है  तो  उसे  अपने  बचाव

 की  पुरी  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये ं। से  कम  क़ैद  का  दंड-दिया  जा  सकता  है  ।

 इन  मुकदमों  गवाहों  तथा  अभियुक्त  को

 प्रतिदिन  न्यायालय  जाना  पड़ता
 तय  और

 में  डा०  काटजू  द्वारा  उद्धत  किये  गये

 ण  ब्रिटिश  न्याय  से  इर्ष्या  नहीं  परन्तु
 परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।  ऐसे  मामलों

 में  यह  नहीं  सुन  सकता  कि  भारत  में  तो
 सामान्यतः  अभियुक्त  अपराध  को  मान

 पुलिस  सभी  झूठ  ही  झूठ
 लेते  हू  और  दंडाधिकारी  थोड़ा  सा  जुर्माना  बोलने  वाले  हैं  ।  डा०  काटजू  ने  अपने  पत्र  में
 कर  देते  हू  ।  इन  मामलों  में  भी  प्रक्रिया  को

 इंगलेंड  के  विषय  में  लिखा  हे  कि--वहां
 सरल  बनाना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 प्रक्रिया  इस  प्रकार  की  हैं  कि  अभियुक्त
 सरदी  अभियुक्त  अपराध  मान  लेता  है  तो

 अपने  विरुद्ध  साक्ष्य  सुनता  फिर  उसे  प्रति
 उसे  न्यायालय  में  बुलने  की  क्या  आवश्यकता

 परीक्षण  के  लिये  बुलाया  जाता हे  और  सारा

 मजिस्ट्रेट  की  एक  अस्थायी  आदेश
 कार्य  शीघ्रता  से  हो  जाता  हूं  ।  परन्तु  भारत

 जारी  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये
 में  पुलिस  में  सामाजिक  असहयोग

 कि  अभियुक्त  को  इतने  रुपये  का  जुर्माना  आदि  अनेक  कारणों  से  निर्णय  करने  में  बहुत
 किया  जाता  ह  ।  यदि  अभियुक्त  अपराध

 देर  लग  जाती  हैं  ।  इंग्लैंड  में  कोई  अभिषिक्त
 मानता  तो  सुनवाई  की  तिथि  से  पहले

 वह  उतनी  राशि  जमा  करवा  सकता  है  ।
 दण्डाधिकारी  के  सामने  लाया  जाता

 पुलिस  का  सिपाही  उसके  विरुद्ध  साक्ष्य  देता
 इस  तरह  मुकदमा  निपट  जायेगा  ।  न्यायालय

 है  और  दण्डाधिकारी  अपना  निर्णय  सना  देता
 का  समय  भी  बच  जायेगा  और  अभियुक्त

 है  ।  परन्तु  यहां
 तो

 धारणा  यह  बनी  रहती
 को  परेशानी  भी  नहीं  होगी  ।  यदि  अभियुक्त

 हैं  कि  पुलिस  केवल  झूठ  ही  झूठ  बोलती है
 अपराध  नहीं  मानता  या  समझता  हे  कि  उस

 और  लगभग  सभी  साक्षी  भी  झूठ  बोलते
 पर  ग़लत  अभियोग  चलाया  गया  तो  उसे

 परन्तु  इसका  यह  अथ  नहीं  fe  भारतीय
 उपस्थित  हो  कर  सफ़ाई  देने  का  पूरा  अवसर

 देना  चाहिये  ।
 सदैव  झूठ  बोला  करते

 हूं
 और  वहां  के  लोग

 हृदय  सत्य  बोला  करते  हम  ने  तो  झूठ
 पह  न्यायसंगत  नहीं  हैं  कि  सभी  हत्यारों  बोलने  की  आदत  अंग्रेज़ों  से  ही  प्राप्त  की  है  ।

 बलात्कार  करने  डाकुओं  और  भयंकर

 अपराध  करने  वालों  को  तो  हम  सत्र  अभियोग  किसी  फौजदारी  मामले  में  सर्वप्रथम

 से  उचित  बचाव  करने  के  लिये  उन्हें  उचित  पुलिस  द्वारा  उसकी  जांच  होती  उसे  धारा

 अवसर  प्रदान  करें  और  छोटे  मोटे  अपराधों  १६१  के  अधीन  साक्षियों  का  परीक्षण  करना

 वाले  अभियुक्तों  को  ऐसी  कोई  सुविधा  प्रदान  होता  परन्तु  साक्षी  पर  कोई  उत्तरदायित्व

 यह  तो  ब्रिटिश  न्यायशास्त्रियों  की  नहीं  कि  वह  बिल्कुल  सत्य  और  न  ही

 शरारत  थी  ।  उनके  मतानुसार  हज़ारों  अभियोक्ता  निरीक्षक  पर  कोई  उत्तरदायित्व



 way ~
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 ९६७  दण्ड  प्रक्रिया  सं  पिता  १  दिसम्बर  १९५४  थि

 कार  डी०  Frat]

 है  कि  वह  बिल्कुल  ठीक  ठीक  अभिलेख  बनाये  ।
 पंडित  के०

 सी०  फार्मा  में  छन  अभागे

 यह  जॉच
 मन

 aga  के  अतिरिक्त
 और  व्यक्तियों के  प्रति  सहानुभूति  प्रकट

 करता

 कुछ  भी  नहीं  और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का
 हूं  जिनको  दुर्भाग्यवश  अपराधियों के  कटघरे

 धारा  १६२  भी  इसमें  विश्वास  नहीं  करती  ।  में  खड़ा  होना  पड़ता  है  ।  में  तो  समर्पण  प्रक्रिया

 हमें  इस  प्रणाली  को  बदल  डालना  चाहिये  और  are  प्रक्रिया से  सम्बन्ध  रखने  वाले

 ताकि  जनता  को  पुलिस  में  ag  विश्वास  हो  प्रस्तावित  संशोधनों  के  विरुद्ध  आवाज़  इस

 सके  |  सिद्धान्त  के  आधार  पर  उठाता  हूं  कि
 वर्तमान

 जहां  तक  वारण्ट  के  मामले  का  सम्बन्ध
 न्याय  शास्त्र  में  प्रवृति  यह  है  कि  अधिकतर

 अपराधों  को  दीवानी  अपराधों  के  रूप  में

 हैं  यह  वारंट  प्रक्रिया  निजी  अभियोगों  तथा
 लिया  जाये  और  केवल  कुछेकਂ  भयंकर

 अप

 पुलिस  अभियोगों  दोनों  के  लिये  एक  समान
 राधों  को  ही  फौजदारी अपराध  के  रूप में

 कोई  भेद  न  हो  ।  यदि  कभी  भेद  पूर्ण
 लिया  जाये  |  लोगों  उनकी  सामाजिक

 प्रक्रिया  अपील  के  रूप  में  या  और  किसी
 और  व्यक्तिगत  परिस्थितियों के  कारण

 प्रकार  से  उच्चतम  न्यायालयਂ में  चलीਂ
 fet  हुये  छोटे  छोटे  अपराधों  के

 कारण
 तो  अभियुक्त  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  को

 कारागार  में  नहीं  डाल  देना  चाहिये  ।  आज

 प्रतिपादित  करेगा  और  ये  धारायें  शक्ति  के  परेਂ

 की  विद्यमान  विधि  अभागे  लोगों  को
 पर्याप्त

 घोषित  कर  दी  जायंगी  ।  परन्तु  आपने  इस
 अवसर  प्रदान  करती  है

 ।
 यह  अभियुक्त

 बात  की  ओर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  ।  अतः

 मेरा  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये

 की  अपराधी  प्रवृति  को  जाग्रत  नहीं  करती  |

 Ad:  छोटे  छोटे  मामलों  पर  किसी  को

 कि  सभी  प्रकार  के  मामलों  में  चाहे  वे  निजी
 गार  में  नहीं  डाल  देना  उसे  प्रति

 अभियोग हों  या  पुलिस  के  अभियोग  परीक्षण  आदि  के  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  करने

 एक  ही  प्रकार  की  प्रक्रिया  चलनी  चाहिये  ।
 चाहियें  ।

 में  ने  धारा  २०४  के  लिये  भी  एक  संशोधन

 प्रस्तुत  किया  जिसके  अनुसार

 रोकता  को  परीक्षण  की  प्रत्येक  तिथि  पर  आने  नागरिक को  अपने  संरक्षण  का  परा  पुरा
 के  लियें  बाध्य  न  किया  जाये--उसके  स्थान  और  समान  अधिकार प्रदान  करता है  ॥

 पर  उसका  अधिवक्ता  उपस्थित  हो  सकता
 मान  लो  कि  कोई  व्यक्ति  किसी  की

 हत्या  करता  परन्तु  पुलिस इसका

 अभियोग  नहीं  चलाती  क्योंकि  वह॒
 साक्षियों

 २  स०  प०
 में  विश्वास  नहीं  अतः  एक  निजी

 अभियोग  चलाया  जाता  है  ।  इस

 मान  लेने  से  प्रक्रिया  बिल्कुल  सरल  हो  जायगी I  उस  व्यक्ति  को  अधिकार  है  कि  वह  साक्षियों

 मेरी  यह  प्रक्रिया  बिल्कुल  उसी  सिद्धान्त  पर  का  प्रति परीक्षण कर  सकता  है  और  यदि

 आधारित  हैँ  जो  कि  धारा  २०७-क  तथा
 ae  दण्डाधिकारी को  सन्तुष्ट  कर  देता है

 धारा  २५०-क में  रखा  गया  हैं  ।  हमें  प्रक्रिया  कि  उसके  विरुद्ध  प्रत्यक्षतः  कोई  मामला  नहीं

 को  सरल  बनाना  चाहिये  |  निवेदन  तो  मुक्त  हो  सकता  है  ।  अब  दूसरा
 मामला

 है  कि  मेरे  इन  सभी  sari  को  स्वीकार  लीजिये  ।  कोई  अन्य  व्यक्ति  हत्या  करता

 कर  लेना  चाहिये  ।
 है  ।  पुलिस  उसके  विरुद्ध  अभियोग  चलाती



 Ro ९६९  gos  प्रक्रिया  संहिता  १  दिसम्बर  ११९४  विधेयक

 उसे  प्रति  परीक्षण  का  कोई  अधिकार  श्री  य०  एम०  त्रिवेदी  :  इन  दो  विभिन्न

 और  सत्र  यायालय में  दो  मास  का  समय  उपबन्धों  >  निर्माण  के  स्थान  पर  हम  सीधे

 जाता  हूं  ।  यदि  दण्डाधिकारी के  ढंग  से  यह  क्यों  न  कह  दें  कि  हम  aaa

 की  प्रक्रिया  ही  समाप्त  कर  देता  चाहते  हैं
 पास  भेजते  तो  दस  दिन  में  निर्णय  हो  जाता ।

 यह  तो  व्यक्ति के  साथ  अन्याय  करना  और  चालान  या  पुलिस  का  प्रतिवेदन  सीधा

 ह  ही  सत्र न्यायाधीश  के  पास  भेज  दिया  जाये  ॥

 पुलिस  के  अभियोग  और  निजी  अभियोग

 की  प्रक्रियाओं  में  अन्तर  क्यों  रखा
 सत्र  में  तो  सभी  साक्षियों

 का  परीक्षण  दोता  हैं  जब  कि  समाज  करने  जाये  ।  एक  तो  धारा  २०७  तथा
 घारा  RoweR

 वाले  दण्डाधिकारी  के  लिये  यह  आवश्यक  के  अनुसार  चलेगा  और  दूसरा  धारा  २५१ के

 नही ंहूँ  कि  वह  अवस्य  ही  Roo  साक्षियों  अधीन  ।  ate  फिर  इसमें  अभियुक्त  को  प्रति

 में  से  सभी  का  परीक्षण  करे  परीक्षण  का  कोई  अधिकार  नहीं  दिया  गया  ।

 पुलिस  द्वारा  चलाया  गया
 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  दातार  के  aa

 योग  निजी  afer  की  अपेक्षा  नागरिक
 संशोधन  के  अनुसार  सरपंच  के  मामलों  में

 अधिकारों  के  लिये  अधिक  हानिकारक  है  ।
 प्रति  परीक्षण  का  अधिकार  दिया  गया  हूँ  |

 यह  तो  अभियुक्त  को  अपने  बचाव  के

 श्री  यह  एम०  त्रिवेदी
 :.

 परन्तु  उपधारा
 कारों  से  वंचित  करता  है  ।  इस  प्रकार  के

 नियमों  और  धांधलियों  के  प्रतिक्रियास्वरूप  (४)  का  परन्तुक  अभी  भी  बाक़ी  हैं  जिसके

 अनुसार  यह  नहीं  दी  गई  हू  ।  अतः
 एक  रक़्तपूर्ण  क्रांति  का  जन्म  होगा  ।  विधि

 का  अथ  है  एक  निश्चित  और  व्यवस्थित  वह  बुराई
 अभी  भी  दूर  नहीं  हुई  ।  मुझे  आशा

 सिद्धान्त  |  अतः  यहां  विधि  ऐसी  ही  हो  है  कि  डा०  काटजू  यहं  अवश्य  अनुभव  करेंगे

 जो  सभी  afer  को  अपने  बचाव  के  कि  धरा  १६४  के  अधीन  आन  वाले  ये

 लिये  समान  अधिकार  प्रदान  कर  सके  |  बयान  बिल्कुल  निकम्मे  हूँ  ।  पुलिस  के  व्यक्ति

 वह  अपना  बचाव  करने  के  लिये  दो  कुछ  वचन
 दे  कर  धारा  १६४  के  अन्तत

 बयान  लिखा  लेते  हैं  ।
 काय  कर  सकता है  ।  एक  तो  यह  कि  अपने

 बचाव  के  लिये  साक्षी  प्रस्तुत  करे  और  दूसरा  डा०  काट  :  उस  बयान  से  अभियुक्त

 यह  कि  विरोधी  पक्ष  के  साक्षियों  का  प्रति  को  कया  हानि  होती  है  ।  धारा  १६४  के

 परीक्षण  कर  सके  ।  वह  धारा  २५२  तथा  अन्तर्गत  बयान  अभियुक्त  के  विरुद्ध  साक्ष्य

 घारा  २५६  के  अधीन  प्रति परीक्षण  कर  के
 नहीं है

 अपने  आप  को  निर्दोषी  सिद्ध  करने  का  प्रयत्न

 करेगा
 sit  यं०  एस०  त्रिवेदी

 :
 धारा  २०७

 में  इसी  घारा  के  अन्तर्गत  कहा  गया  हैकि

 अभी  क्त  को  इस  प्रकार  से  दोनों  अवसर
 यह  अभियुक्त  के  विरुद्ध  बयान  होगा

 ।

 देने  अत्यावश्यक  हें  और  आज  की  विधि  भी

 डा०  कॉलिज  आप  ग़लत  पर
 उसे  इस  प्रकार  की  पर्थाप्त  प्रदान  a

 करती हँ  tate  यह  अधिकार  छीनना  नहीं
 हू

 चाहिये  ।  यह  अधिकार  छीनना  तो  संविधान  sft  द०  एम०  त्रिवेदी
 :

 घारा  Ev

 सामने  रखा का  विरोध  करना  ह--न्याय  का  विरोध  के  अन्तर्गत  दण्डाधिकारी के

 करन 1  हे  ।  गया  प्रत्यक्ष  साक्ष्य  अभियुक्त  द्वारा  थोड़ी
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 यू०  एम०

 सी  व्याख्या  किये  जाने  पर  नष्ट  हो  सकता  खंड  Room  के
 ध  (22)

 है  और  अभियुक्त  बच  सकता  है  परन्तु  उसे  उपबन्धों  के  अनुसार  उच्च-न्यायालय  में

 इस  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  कई  केसों  सस्पेंड  करने  के  अभियुक्त  को  साक्षियों

 में  देखा  गया  है  कि  एक  seq  करने  पर  ही  की
 सूत्री

 देने  की  स्वाधीनता  होतीं  है  परन्तु

 सब  मामला  स्पष्ट  हो  जाता  है  और  सिखाये  सत्र-न्यायालय  में  कार्यवाही  के  लिये  इसमें

 पढ़ाये  साक्षियों  की  कलई  खुल  जाती  है  ॥  परिवहन  किया  जा  रहा  है  और  साथ  ही

 और  फिर  wet  उत्पन्न  होता है  कि  अभियुक्त  साक्षियों  की  सुची  का  faa  करने  का  काम

 दण्डाधिकारी  पर  छोड़ा  है  ।  किसी
 के  पास  प्रतिवाद  के  लिये  घन  कहां  से  जायेगा  |

 सत्र  न्यायालय  के  केसों  में  उच्च  वकीलों  को  साक्षी  को  बुलाने  से  पूर्व॑  दण्डाधिकारी  यह

 नियुक्त  करना  पड़ता  हे  ।  यदि यह  कहां  जानना  चाहेगा  कि  वह  किसਂ  प्रकार  का  अक्षीय

 जायें  कि  इस  से  शीघ्र  cara  किया  जा  सकेगा  देगा  और  कहीं  वह  कार्यवाही  में  विलम्ब

 तो  यह  ग्रस्त  बात  है  ।  खंड  2019(%)  करनें  के  लिये  ही  तो  नहीं  बुलाया  जा  रहा

 और  के  उपबन्धों  को  निकाल  देना  यह  बताने  पर  कि  वह  किस  प्रकार  का  साक्ष्य

 कई  बातों  का  पता  अभियोक्ता  पक्ष

 को  लग  जायेंगी  ।  यदि  सरपंच  कार्यवाही खंड  उपखंड  (६)  और  (७)

 की  भाषा  से  प्रतीत  होता  हैं  कि  इसका
 उच्च  न्यायालय  में  होनी  हो  तो  दण्डाधिकारी

 को  इस  प्रकार  का  कोई  अघिकार  न  होगा प्राय  अभियुक्त  और  अभियोक्ता  को  सुनवाई

 का  अवसर  देना  परन्तु  व्यवहार  प्रक्रिया  यह  अन्तर  क्यों  रखा  गया  है
 ?

 यह  बात  सत्र

 संहिता  की  तरह  प्रत्यक्ष  रूप  यह  शब्दों  का  न्यायाधीश  और  उच्च  न्यायालय  पर  छोड़

 देनी  चाहिये  ।  वह  भली  प्रकार  जान  सकते
 प्रयोग  क्यों  नहीं  किया  जाता  कि  वे  न्यायालय

 को  सम्बोधित  करेंगे  ।  सुनवाई  में  साक्ष्य  है  कि  किस  साक्षी  से  न्याय  करने  में  बाधा

 होगी  ।  और  फिर  यह  भी  व्यवस्था  की  जा
 देना  और  साक्षियों  का  प्रति परीक्षण  भी

 सम्मिलित  हो  सकता  इसे  आप  अस्पष्ट  रही  है  कि  ऐसे  साक्षी  को
 बुलाने

 पर  जो  व्यय

 होगा  वह  अभियुक्तो  पता  कराना  पड़ेगा  |
 कयों  रखते हे  ?

 सभापति  महोदय
 :

 यह  स्पष्ट ही  है
 इससे  अभियुक्त  को  बड़ी  कठिनाई  होगी

 क्योंकि  प्रति परीक्षण  at  अधिकार  अलंग
 क्योंकि  अधिकतर  अपराधी  दरिद्र  होते  हैं  ।

 दिया  गया हैँ  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  संशोधन  का

 श्री  य० ्  एस०  त्रिवेदी  :  मुक़दमें  की
 समधन  करता  हूं

 ॥

 सुनवाई  का  अर्थ  सदा  ही  साक्षियों  का
 श्री  टेकचंद

 परीक्षण  व  प्रति परीक्षण  होता  है  ।
 सभापति  में  श्री  फ्रेंक  एंथनी  की

 हुक्म  सिंह  पी  सीन

 आलोचना
 से

 सहमत  हुँ
 कि

 उन्होंने
 दल

 के यदि  हमਂ  केवल  न्यायालय  को  सम्बोधन

 करने  का  ही  अधिकार  देना  चाहते  तो  बारे  में  जो  कुछ  कहा  उस  से  नहीं
 ॥

 हमें  स्पष्ट  weal  में  इसकी  व्यवस्था  करनी  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  खंड  २९

 चाहिये  और  tea  सुनवाई  का  प्रयोग  नहीं  के  उपखंड  (६)  की  ओर
 दिलाता  हूं

 जिस

 करना  चाहिये  जिस  में  साक्ष्य  परीक्षण  में  कहा  गया है  कि  दण्डाधिकारी  को  उन

 व
 प्रति  परीक्षण  सभी  सम्मिलित है  ।  दस्तावेज़ों  पर  विचार  करने  के
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 जो  उसे  wae  गये  और  साक्षियों  के  बयान  जाये  कि  केवल  उसे  तंग  करने  के  लिये  फ़िजूल

 अभियोग  चलाया  गया  तब  तक  उसे छेने  के  अभियुक्त  का  परीक्षण  करने

 की  शक्ति  दी  गई  है  ।
 इस

 पर  पुनः  विचार  पति  नहीं  दी  जायगी  ।  परन्तु  यह  प्रमाणित

 किया  जाये  ।  अभियोक्ता  पक्ष  का  साक्ष्य  करता  असम्भव  सा  हैं  ।  यदि  माननीय  मंत्री

 qu  होने से  पूर्व  ही  अभियुक्त  को  प्रतिवाद  इंग्लैंड  के  आपराधिक  मामले  अधिनियम

 करने  के  लिये  कहा  जायगा  |  और  इस  से  को  देखें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  वहां  की

 कार्य  शीघ्र  नहों  होगा  |  साक्ष्य  लने  के  पश्चात  बिधि  में  कितनी  उदारता है  |  उसमें  व्यवस्था

 अभियुक्त  के  परीक्षण  का  अभिप्राय  यह  था  की  गई  हूं  कि  यदि  अभियुक्त  निर्दोष  पाया

 कि  यदि  अभियुक्त  अभियोजन  के  बारे  में  जाता  हूं  तो  अभियोक्ता  चाहे  wea  व्यक्ति

 किसी  बात  की  व्याख्या  करना  चाहे  तो  हो  चाहे  स्वयं  सरकार  उसे  क्षतिपूर्ति

 उसे  एक  अवसर  मिले  ।  veg  इस  से  अवस्य  ।  उस  निर्दोष  व्यक्ति  को

 युक्त  को  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  और  अवश्य  ही  क्षतिपूर्ति  मिलनी  चाहिये  जिसे

 अधिकार  दिया  गया  व्यर्थ  ही  कष्ट  हुआ  है  ।

 कि  वह  जो  प्रश्न  चाहे  पूछे  ।  इन  प्रश्नों  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  अथवा  उनकी  कोई  खंड  ३५  के  बारे  में  में  इतना  ही  कहना

 सीमा  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  इस  चाहता  हूं  कि  अभियुक्त  को  केवल  एक  ही

 बार  प्रति  परीक्षण  का  अधिकार  दिया  जा
 दीनता  को  सीमित  करना  चाहिये  और

 धारा  २०९  की  उप-धारा  (१)  के  शब्दों  रहा  जो  न्यायसंगत  नहीं  हैं  ।  किन्तु  यदि

 को  नहीं  निकालना  चाहिये  ।  यही  व्यवस्था  रखने  का  विचार  है  तो  कम

 से  कम  इतनी  सुभीता  तो  अभियुक्त  को  होनी

 खंड  ३४  में  धारा  २५०  को  उप-उघारा
 ही  चाहिये  कि  यदि  वह  साक्षियों  का

 (२)  के  दण्डाधिकारी  उस  परीक्षण  तत्काल  करना  उचित  न  समझे

 तो  अपने  इस  अधिकार  को  उस  समय  तक तम  जुबान  के  आधे  तक  क्षतिपूर्ति  के  रूप

 में  दे  सकता  जो  वह  कर  सकता  हे  ।  परन्तु  के  लिये  रक्षित  रख  सके  जब  तक  कि  सभी

 कई  ऐसे  अपराध  हें  जिन  के  लिये  जुर्माने  साक्षियों  का  परीक्षण  समाप्त  न  हो  जायें  ॥

 की  अधिकतम  राशि  निश्चित  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  यदि  उस  का  तीन  बार  प्रति  परीक्षण

 उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।
 का  अधिकार  घट  कर  एक  बार  का  ही  रह

 इस  पर
 '  विवार  करना  अत्यन्त  आवश्यक  जायें  तो  इतना  बुरा  न  होगा  |  अन्यथा  उसे

 a
 हू  दो  बार  प्रति  परीक्षण  करने  की  सुविधा

 मिलनी  चाहिये  ॥
 घारा  २५०  के  sata  निर्दोष  व्यक्ति

 पुर  अभियोग
 स्व लाने  के  लिये  अभियोक्ता

 खंड  ३५  उपखंड  (१०)  के  बारे  में

 अभियुक्त  से  क्षमायाचना  करता  परन्तु  मेरा  विचार  यह  है  कि  साक्षियों  का  व्यय
 x

 fea  अभियुक्त पर  नहीं  पड़ना  चाहिये अभियुक्त  को  न्याय  प्रदान  करने

 आधिकारी  के  लिये  बड़ी  अड़चनें  पैदा
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  मुझे  इस

 की  गई  है  ।

 विधेयक  की  गति  के  बारे  में  बहुत  दुःख

 राज्य  के  विरुद्ध  क्षतिपूर्ति  नहों  दी
 हो  रहा  हे  ।  जब  समाचार  पत्रों  में  यह  बात

 जाती  ।  झूटे  अभियोग  में  क्षतिपूर्ति  नहों  आई  थी  कि  गृह-कार्य  मंत्री  इस  प्रकार  का
 दी  जाती  ।  जब  तक  यह  प्रमाणित  न  किया

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  वाले  हूं  तो  देश  भर
 "4518  L.S.D.
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 ठाकुर  दास

 को  प्रसन्नता  हुई  थी  क्योंकि  सभी  ऐसा  समझते  drat ने  इस  दृष्टिकोण का  इतना

 थे  कि  सरकार  बहुत  कुछ  न्यायिक  सुधार  किया  कि  मेरे  विचार  से  इसे  स्वीकार  ने

 करने  जा  रही  है  ।  में  स्वयं  यह  समझता  था  करना  एक  बहुत  बड़ी  गलती
 ।

 भारत

 fe  सरपंच  कार्यवाही  की  समाप्ति  से  न  के  महान्यायवादी  श्री  बम्बई

 केवल  अनुचित  विलम्ब  समाप्त  हो  उच्च  नागपुर  उच्च  न्यायालय

 अपितु  न्याय  की  सम्भावना  बढ़  जायेंगी  के  जस्टिस  पंजाब  उच्च  न्याय

 और  करोड़ों  रुपये  का  व्यय  भी  बच  जायेगा  लय  के  जस्टिस  फाल शा  और
 '

 अन्य

 जो  इस  समय  इस  कार्यवाही  के  कारण  हो  उड़ीसा  के  जस्टिस  इलाहाबाद

 रहा  है  ।  उनकी  यह  तो  न्यायसंगत  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश श्री  एम०

 थी  कि  सत्र  न्यायालयों  में  चलने  वालें  सी०  न्यायिक  ष्

 योगों  तथा  अन्य  अभियोगों में  दोष  सिद्धियों  कच्छ  तथा  अनेक  सत्र  न्यायाधीशों

 की  संख्या  सन्तोषजनक  नहीं  और  अनुचित  ने  इसका  समर्थन  किया
 ।

 केवल  कुछ  वकील

 विलम्ब  न्याय  के  रास्ते  में  एक  बड़ी  बाधा RA)  संघों  ने  इसका  समर्थन  नहीं  किया  ।  खेद  कां

 हा  विषय  है  कि  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  FS

 माननीय सदस्यों  ने  इसे  पसन्द  नहीं  किया  ।  में

 यदि  सेशन्स  के  मुक़दमे  में  अभियुक्त
 उन्हें  दोष  नहीं  देता  वह  तो  केव  अपनी

 एक  साल  या  और  अधिक  बाद  सत्र  न्यायालय
 अपनी  भावना  है  ।  में  ने  इस

 के  सामने  पेश  हो  और  अभियुक्त  को  दण्ड  पर  दृष्टिकोण  व्यक्त  किया  हैं
 ।

 मेरे

 दिया  जायें  तो  लोग  साधारणतया किये  गयें

 अपराध  और  दिये  गये  दण्ड  के  बीच  सम्बन्ध

 माननीय  मित्र  पंडित  कृष्ण  चन्द्र  wat  मुझ

 से  सहमत  नहीं  होते  हैं  ।  मेरा  यह  कथन  है

 नहीं  समझ  पाते  हें  ।  लोग  यह  भक्त  जाते  हैं
 कि  इतनी  अधिक  राय  इसके  पक्ष  में  हें  कि

 कि  अपराध  किया  गया  था  और  मुक़दमे  माननीय  मंत्री  का  यह  निर्णय  कि  प्रेषण

 में  दिलाई  और  काफ़ी  देर  होने  के  कारण
 अवस्था  बिलकुल  नहीं  होनी  पूर्णतः

 लोग  साधारणतया अभियुक्त  के  साथ  सहाਂ  उचित  यदि  अब  भी  इस  अवस्था  को  जारी

 ४० पो  प्रदर्शित  करने  लगते  हें  ।  इसी  रखा  गया  तो  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  a

 कोण  के  कारण  देश  में  इस  विधेयक  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसी  लिये  में  ने
 दो

 इतना  समर्थन  प्राप्त  हुआ  था  |  इस

 तीत  समधन  के  प्रति  माननीय  मंत्री  की

 संशोधनों  zo  और  ३९५)  की

 सुचना  दी  है  ।  सभा  उन  पर  गम्भीरता
 सें

 पहली  प्रतिक्रिया  यह  थी  किं  वह  प्रेषण  प्रक्रिया  विचार  करे  ।

 नहीं  चाहते  थे  ।  तब  उन्होंने  अपना  विधेयक

 देश  में  भेजा  |  जैसा  कि  में  ने  पहलें  कहा  था  att

 उत्तर  पश्चिमी  राजस्थान  सभा  को  अवगत  पंजाब  जन  सुरक्षा

 और  सौराष्ट्र  सरकारों  ने  इसका  समर्थन  निधम  में  इस  प्रकार  के  उपबन्ध  थे  |  नथी

 पुलिस  अथवा  ०  अभियोक्ता  से  सत्र किया  ।  हिमाचल

 मणिपुर  और  उड़ीसा  की  सरकारों  ने  भी
 न्यायालय में  सीधा  प्रेषण  होता  वहां

 समर्थन  किया  ।  केवल  एक  मद्रास  राज्य  ने  प्रेषण  अवस्था  बिल्कुल  नहीं  थी  ।  यह  विधि

 इस  का  समर्थन  नहीं  किया  |  उच्चतम  बहुत  अच्छी  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  थी
 ।

 लय  के  अनेक  न्यायाधीशों तथा  सत्र  संशोधन  संख्या  ३९५  में  मेंने  पंजाब  सुरक्षा
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 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  दाऊद  रखने  का  दण्डित  किये  जाने  की  कोई  सम्भावना  न

 प्रयत्न  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  अभियुक्त  को  रिहा  किया  जाय
 और

 चाहता  हूं  कि  पंजाब  सरकार  के  आग्रह  पर  प्रेषित न  किया  जाय  ।

 ही  यह  उपबन्ध  कि  प्रेषण  कार्यवाहियां नहीं
 डा०  काटेज  क्या वे  रिहा  fra

 होनी  विधेयक  में  पहले  रखा  गया
 जाते हैं  ?

 था  ।  पंजाब  सरकार  नें  ही  सुझाव  दिया

 था  कि  पंजाब  सुरक्षा  अधिनियम  में  यह  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  उन्हें  रिहा

 उपबन्ध  और  जानी
 किया  जाता  हैं

 ।
 माननीय  गृह  मंत्री  के

 चाहिये  |
 सार  केवल  एक  प्रतिशत  मामलों  में  रिहा

 अतः  मेराਂ  यह  सुझाव  है  कि  सभा  इन
 किये  जाते  हैं  ।  मुझे  पता  नहीं  उन्हें  यह  आंकड़ा

 दो  संशोधनों  पर  गम्भीरता  से  विचार  कहां  से  मिला  |  va  कई  मामले  में  जानता

 करे  ।  में  जानता  हूं  कि  संयुक्त  प्रवर  समिति
 हूं  कि  रिहाई  का  आदेश  दिया  गया  हैं  ।

 द्वारा  विधि  में  परिवहन  किया  गया  हे  ॥  यदि  सिद्धान्त  यह  हो  कि  दण्ड  प्रक्रिया संहिता

 में  प्रेषण  इस  उद्देश्य  के  लिये  हो  कि  दण्डित
 मुझे  समिति  के  प्रति  कुछ  कठोर  दाऊद  कहने

 पड़ते  हैं  किन्तु  में  किसी  की  भावनाओं  को
 किये  जाने  की  उचित  संभावना  वाले  मुक़दमे

 ही  भेजे  तो  अन्य  सभी  मामलों  में
 दुखाना  नहीं  चाहता  वह

 मेरी  अपनी

 रिहाई  कर  दी  जानी  चाहिये  ।
 राय  है  में  माननीय  गृह  wet  से  सहमत

 हूं  कि  शीघ्र  न्याय  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  रिहाई  बहुधा

 महोदय  पीठासीन  की  जाती है  ?

 आजकल  गवाहों  को  बहकाया  जाता
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  की  जाती

 है  ।  प्रवर  समिति  ने  इन  उपबन्धों  को  बदल  हैं  और  यदि  नहीं  की  जाती  है  तो  क्यों  नहीं

 की  जाती  है
 ?

 fara  यह  है  कि  संदेह  का
 दिया  है  ।  श्री  दातार  ने  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 विषय  में  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  को  लाभ  अभियोक्ता  को  दिया  जाय  और  प्रत्येक

 aga  ठीक  बदल  दिया  है
 ।

 इसके  लिये  मैं  मामल  में  जहां  दण्ड  सम्भव  प्रेषण  किया

 जाना  चाहिये  |  उच्चतम  न्यायालयों के उन्हें  धन्यवाद  देता  हुं  ।  में  यह  नहीं  चाहता

 कि  अभियुक्त  न्यायालय  में  एक  शब्द  भी  निर्णयों  के  अनुसार  केवल  ऐसे  ही  मामले

 न  कहते  हुए  मूर्ति  की  तरह  चुपचाप  खड़ा
 जिन  में  दण्डित  किये  जाने  की  राम्भावना

 रहे  जब  कि  उसके  एक  से  सारा  मुक़दमा
 प्रेषित  किये  जाने  चाहियें  ।

 रद्द  हो  सकता  है
 ।

 मुझे  अधिक  खेद  इसलिये
 डा०  काटजू

 :
 मेरे  माननीय  मित्र  का

 इ  कि  प्रकार  की  प्रेषण  कार्यवाही  से  कोई
 ae  यह  हैं  कि  सत्र  न्यायालय  को  प्रेषण

 उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है  ।  मेरे  विचार

 से  प्रक्रिया  के  दो  उद्देश्य  होते  हैं  ।  से  पूर्व  दण्डाधिकारी के  समक्ष  प्रारम्भिक

 मुक़दमा  होना  चाहिये  जिससे  बहुत

 वह  किसी  मुक़दमे  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  मामले  भी  उनके  द्वारा  निर्दोष  छोड़ा

 युक्त  को  सूचना  देता  हैं  ।  उच्चतम  जा  क्योंकि  वह  ऐसा  सोचते  हैं  कि

 wat  के  aaa  निर्णयों  के  प्रेषण  ara  पक्ष  का  साक्ष्य  अविश्वसनीय होता

 कार्यवाहियों का  सच्चा  उद्देश्य  यह  है  कि  है  ।  वह  चाहते  हैं  कि  निर्णय  बदल  दिये  जायें  ।

 ऐसे  मामलों में  जहां  सत्र  न्यायालय  में  fora  यह  कहते  हें  कि  दण्डाधिकारी केवल
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 प्रत्यक्ष  साक्ष्य  को  देखें  और  साक्ष्य  के  गुण  सकते  हैं  ।  प्रवर  समिति  ने  इस  ee  के  अभिਂ

 दोषों  पर  विचार  न  करें  ।  वह  कहते  हैं  कि  के  प्रति  एक  बहुत  बड़ा  न्याय  किया

 ag  निर्णय  बदल  दिये  जाने  चाहियें  ।
 है  ।  सर्वे  जब  श्री  त्रिवेदी  यह  बता  रहे

 थे  कि  धारा  १६४  के  अधीनਂ  यह  साक्ष्य

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  यह  बिलकुल  नहीं  तो  में  ने  उन्हें  समझाया  था  कि  किसी

 ग़लत  है
 ।

 हम  जानते  हैं  कि  माननीय  दृष्टिकोण से  यह  किसी  ददा  तक  लाभदायक

 मंत्री  के  पत्र  न्यायालय  में  ८३  है  ।  किन्तु  धारा  १६४  के  अधीन  उपबन्ध

 प्रतिशत  मुक़दमे  छोड़  दिये  जाते  अनेक  यह  है  कि  एक  बार  साक्षी
 की

 गवाही  होने

 ऐसे  मामले  जिनमें  दण्डित  नहीं  किया  जा  के  प्रेषण  न्यायालय  में  उसका  पुनः

 सकता  सत्र  न्यायाधीशों के  समक्ष  जाते  परीक्षण  नहीं  होगा  ।  यह  गलत  प्रक्रिया  हैं

 हैं  क्योंकि  आपने यह  निर्णय  सम्भव कर  दिये
 जहां  तक  ag  अभियुक्त  को  रिहाई  प्राप्त

 हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  ये  निर्णय  बदल  दिये  करने  के  लिये  अनधिकारी  बना  देती  हे  ॥

 जायें  और  केवल  उन्हीं  मामलों  में  जहां  में  नहीं  जानता  कि  किस  दृष्टिकोण  से  प्रवर

 समिति  ने  अन्य  परिवर्तन  किये  हें  ।  अब

 प्रेषण  किया  जाना  चाहिये  |
 शब्द यह  हैं  अभियोग  निराधार

 होਂ  केवल  तभी  उसे  रिहा  जा  सकता
 डा०  वह  चाहते  हैं  कि  खून  के  है  ।  यह  बिलकुल  ग़लत  &  फिर  घारा  ५४०

 प्रत्येक  मामले  में  पहले  प्रथम  श्रेणी  के  किसी  हद  तक  निकाल  ली  गयी  है  क्योंकि

 दण्डाधिकारी द्वारा  सुनवाई  की  जाय  और  शब्द  यह  हैं  कि  कुछ  चीज़ें  की  जाने  के  बाद

 दूसरी  सुनवाई  सत्र  न्यायाधीश  द्वारा  की  अभियुक्त  की  अवश्य  गवाही  ली  जानी
 जाय  ।

 चाहिये  |  उसकी  गवाही  का  मुख्य  तत्व  यह

 होना  चाहिये  कि  अपराध  सम्बन्धी  विषयों
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 में  कोई

 soy  कार्यवाहियां  नहीं  चाहता  जेसा
 को  स्पष्ट  करने  के  लिये  उस  से  प्रश्न  पूछे

 जाने  चाहिये  जिससे  ag  रिहाई  पा  सके  ॥

 कि  स्वयं  माननीय  गृह  मंत्री  का  दृष्टिकोण
 यहां  में  श्री  एन्थोनी से  इस  बात  में  सहमत

 था  ।  उन्होंने  ही  मूल  विधेयक  को  यह  कह

 कर  प्रस्तुत  किया  था  कि  प्रेषण  नहीं  होना
 नहीं  हूं  कि  अभियुक्त  को  विरुद्ध  सभी

 बातों  के  स्पष्टीकरण  के  लिये  सदा  अवसर
 चाहिये  और  में  उसका  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।

 अब  आप  स्वयं  मेरा  समर्थन  नहीं  करते  हें
 ।  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |  में  समझता  हूं

 प्रवर  समिति  के  सदस्यों  ने  उन्हें  बाध्य  कर
 कि  कोई  व्यक्ति  बयान  देकर  रिहाई पा

 सकता  है  ।  वही  मूल  २०९  थी  ।  शब्द
 दिया  है  ।  यदि  उन्हें  स्वतन्त्र  छोड़  दिया

 यह  हें  कि  उसके  विरुद्ध  साक्ष्य  मैं  उपस्थित
 तो  वह  सहमत  होंगे  ।

 की  गई  घटनाओं  को  स्पष्ट  करनें  के  लिये

 मुझे  बहुत  खेद  है  कि  प्रेषण  प्रक्रिया  अभियुक्त  की  गवाही  ली  जा  सकती  हे
 ।

 खंड

 ३१  के  ये  शब्द  निकाल  लिये  गये  हैं  । अब  भी  मौजूद  है  क्योंकि  मेरे  विचार  से

 aa  न्यायालयों  में  यही  प्रेषण  प्रक्रिया  ही  इसका  अर्थ  यह  है  कि  अब  अभियुक्त

 भनेक  मुकदमों  के  छूट  जाने  के  लिये  शिकारी  की  दया  पर  आश्रित  होगा  और

 दायी  है  i  अब  wet  यह  है  कि  यदि  प्रेषण  परीक्षण  हो  सकेगा
 ।  यह  बिल्कुल

 प्रक्रिया  रहे  तो  हम  उसे  किस  प्रकार  सुधार  usd हे  ।
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 से  इसे  स्वीकार  करने  के  लिये  भो  कहा  था  ।

 मेरा
 fat  यह  है  कि  अभियुक्त

 का  जीवन  के  हाथ  में  होगा  ॥  किन्तु अब  वह  भूल  गये  हें  और  कहते हैं
 कि

 यह  उसके  हाथ  में  होगा  कि  एक  साक्षी  की
 मं  कुछ  भी  स्वीकार  नहों  कर  सकता  g  t

 गवाही  ,  अपराध  fee  जाते  समय  उसे  सात श्री  गाडगिल  मध्य  )
 स्थित  प्र ेग  न्यायालय  में  हो  और  द्वारा

 दिन  तक  सी  मित  कर  दिया  जाय  |

 १६४  के  अधीन  दूसरे  साक्षी  की  गवाही

 किसी  दूसरे  न्यायालय  में  हो  ।  इस  प्रकार  पंडित  ठाकर  दास  भागन े:  में  ने ने  कहा

 था  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  २२  के  अनुसार इस  अधिनियम  की  योजना  प्रकार

 कि  अभियुक्त  कभी  रिहा  नहीं  किया  अभियुक्त  को  अपनी  गिरफ्तारी  अथवा

 जायगा  |  इस  घारा  Row  क  यं  दाऊद  निरोध  के  आधार  यथासम्भव  शोध्य  जाना

 अवश्य  निराधार  ह  wa  गये  हूं  और  का  अधिकार  है  और  अभियुक्त  का  यह  मूल

 अधिकार  है  कि  वकील  द्वारा  अपनी  सफाई २५३  रह  कर  दो  गयी  जिससे  पुलिस

 सुचना के  आधार  पर  चलाये  गये  किसी  वारंट
 पेच  करे  ।  में  ने  कहा  था  कि  पुनः  परीक्षण

 मामले  में  भो  रिहाई न  हो  सके  ।  मेरा  का  पूरा  अधिकार  दिया  जाय  ।  मेरा

 निवेदन  हैं  कि  सभा  मेरे  संशोधनों  पर  विचार  निवेदन  हूँ  कि  कांट  छांट  किया  हुआ  यह

 करे  और  इस  खंड  २०७  क  को  ऐसा  बनाये  कार  पुनः  परीक्षण  का  पूर्ण  अधिकार  नहीं

 जिस  से  कि  वह  स्वीकार  किया  जा  सके  ॥  है  इस  प्रकार  पुनः  परीक्षण  के  विषय  मं

 कांट  छांट  किया  हुआ  अधिकार  देकर  हम

 म॑  ने  पिछली  बार  एक  दूसरा  विषय  संविधान  का  उल्लंघन  कर  रहे

 भोरखा था  ।  माननीय  गह  मंत्री नें  अपने
 श्री  गाडगिल  :  उसे  कितन  बार  पुनः

 उत्तर  मं  यह  कहा  था  कि  वह  इस  प्रकार
 परीक्षण  का  अधिकार  होगा

 ?

 को  व्यवस्था  करेंगे  कि  इन  व्यक्तियों  को  कई
 पंडित  ठाक  दास  भाग  :  कम  से  कम

 दिन  पहलें  प्रतियां  मिल  जायें  अन्त  में  वह
 उचित  अवसर  अवद्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 संशोधन  नहीं  स्वीकार  किया  गया  जो  मेंने
 क्या  अब  an  किसी

 १७३  के  सम्बन्ध  में  रखा  था  ।  अब  भी  २०७
 धारा  २५६  पर

 आपत्ति  की  है
 ?  आप  धारा  २५३  को  निकाल

 ब्य क.) मम ने aq  संशोधन  रखा  है  कि  कम  से  कम  दसਂ
 देना  चाहते हें  और  यह  देखना  चाहते  हें दिन  पहले  प्रतियां  अवश्य  दी  जानी  चाहिये  |

 माननीय  गृहमंत्री  ने  अभिषिक्त  को  मुफ्त
 कि  कोई  व्यक्ति  रिहा  न  किया  जाय  |  या  तो

 उसे  जेल  भेड़िये  या  छोड़  कोई
 frat  देना  स्वीकार  किया  ह  और

 तीसरा  रास्ता  नहीं  हैं  ।
 सके

 उन्हें  बधाई  देता  हुं  ।

 मेरा  यह  निवेदन  था  क  साक्षियों परंतु  प्रतियां  देने  से
 क्या  लाभ  यदि  वे  कुछ

 पहले  न  दी  जायें
 ?  यदि  आप  दस  दिन  पहलें  पुनः  परीक्षण  का  यह  उपबन्ध  अब

 भी  ब

 प्रतियां  तो  सफाई  पक्ष  के  वकील  उसका  सन्तोषजनक  हैं  ।  में  यह  चाहता  हूं  कि

 राध  किये  जाने  के  समय  उपस्थित  सभी  सारी अध्ययन
 कर  के  पुनः  परीक्षण के  लिये  कुछ

 बातें  ढूंढ
 कर  निकाल  सकते  हूँ

 ।  आप  उसे  जिन्हें  अभियोक्ता  पक्ष  गवाही  के  लिये  प्रस्तुत

 उसी  समय  देने  है
 2

 ।  में  नहों  जानता  कि  इससे  करना  चाहता  यहीं  प्रस्तुत  किये  जाने

 शीघ्रता  होतो  है  या  विलम्ब  होगा  ।  में  ने  चाहिये  |  यहं  घारा  १६४  और  अन्य  बनते

 te  निवेदन  किया  था  और  म  ननिया  मंत्री  रद  कर  दी  जानी  चाहिए  |  समय  के  अभाव
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 ठाकर  दास

 के  कारण  में  असमर्थ  हूं  अन्यथा  में  उदाहरण  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  में  आप

 दे  कर  बताता  कि  किस  प्रकार  इस  उपबन्ध  सहमत  हुं  ।  में  जानता  हं  कि  इस  उपबन्ध
 ड का  दुरुपयोग  करिया  थ्  सकता  ्  ।  कुछ  का  दुरुपयोग  नहीं  किया

 जायगा  किन्तु

 समय  पुर्व  श्री  दातार  ने  कहां  था  कि  हमने  यदि  न्यायालय  तो  उसका  दुरुपयोग

 न्यायालय  को  अधिकार  दिया  हैं  कि  वह  प्रशन  किया  जा  सकता  है  ।  वारण्ट  वाज़े
 मामलों

 करें  और  पुनः  परीक्षण  उस  अधिकर  में  ज्यों  ही  अभियुक्त  न्यायालय  में  जाता

 सम्मिलित हूँ
 ।
 किन्तु वह  यह  भूल  गये  हैं

 कि  न्यायालय  यह  देखेगा  काुलिस  के  कागज़ों

 साक्ष्य  अधिनियम  की  घारा  १६५  के  अधीन  में  क्या है और  वह  आरोप  उस  पर  अभियोग

 न्यायालय  को  कोई  संगत  अथवा  चलवाये  जाने  के  लिये  कहां तक  पर्याप्त हैं

 असंगत  करने  का  पग  अधिकार  हैं  ।  आप  और  तब  न्यायालय  बिना  किसी  साक्ष्य  की

 इस  विष्य  पर  विचर  करें  और  ऐसा  उपबन्ध
 सुनवाई

 के  तुरन्त  उस  अभियोग

 बनायें  जिससे  gry  न्यायालय  में  भी  कोई  लगायेगा  ।  इतना  करने  के  अभियोक्ता

 व्यक्ति  रिहाई  प्रप्त  कर  सके  ॥  पक्ष  का  साक्ष्य  लिया  जायगा  और  तब

 सफाई  पक्ष  का  सौक्ष्य  लिया  जायगा  ।  यहीं
 मेरे  अन्य  कई  संशोधन  भी  हें  किन्तु  सारा  विषय  समाप्त  होता  है  ।

 समय  के  अभाव  से  में  उन्हें  सभा  के  स्वविवेक

 पर  छोड़े  देता  किन्तु  वोट  als  मामलों  उपाध्यक्ष  महोदय  :.  इस  कां यह

 की  प्रतीत  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना  है  कि  भ्र भि युक्त  से  कहा  जाये  कि  वह  बतावे

 चाहता  हूं  ।  अंग्रेजों  के  राज्य  काल  सारा  कि  सारी  घटना  किस  प्रकार  घटित  हुई
 थी

 श्र  यदि  वह  न  बताते  तो  उस  से देश  और  सभी  वकील  यह  समझते  थे  कि

 न्यायालय  के  समक्ष  अभियोक्ता  पक्ष  के  किये  जायें  कौर  तब  उसी  केਂ  कथन  के

 साक्ष्य  के  आधार  पर  अभियोग  निर्धारित  पर  उस  का  दोष  सिद्ध  किया  जाये  |

 किया  जाता  धारा  २५४  के

 अभियोग  लगाया  जाता  था ।  यदि
 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  जो  बातें

 aa  पक्ष  प्रमाणित  नहीं  कर  सकता  है
 रोकता  पक्ष  के  पास  कोई  साक्ष्य  नहीं  होता

 वह  भी  अभियुक्त  के  मुंह  से  कहलाई
 जा

 था  या  न्यायालय  उस  पर  अविश्वास  प्रकट
 सकती हैं  ।

 करता  था  तो  धारा  २५३  के  अधीन  रिहाई

 प्राप्त  की  जा  सकती  थी  ।  अब  वर्तमान  पंडित  ठाकर  दास  भाग  :  रसयुक्त

 का  बयान  हो  लेने  के  अ्रभियोक्ता  पक्ष बन्ध  के  अभियोक्ता  पक्ष  का  साक्ष्य

 अभियोग  का  आधार  नहीं  ह  वरन  चालान  झपने  साक्षी  प्रस्तुत  करेगा  कौर  यह  प्रमाणित

 में  पुलिस  द्वारा  लगाने गये  आरोप  अभियोग  करेगा  कि  अभियुक्त  का  कार्य  निराधार

 है  ।  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  को  छोड़
 कर का  आधार  होंगे  ।  यह  बिलकुल

 ग़लत  है  ।  सभी  विवाद  इसी  से  उत्पन्न  हुये  सभी  का  विचार  है  fe  यह  प्रक्रिया  बहुत
 a
 al  ही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  व्यक्तिगत रूप  से  चलाये  जानें  वाले

 जो  सुझाव  दे  न  वह  समन्स  वाले  मामलों
 भ्र मि योगों  में  प्रक्रिया  बिल्कुल  भिन्न  है

 ।

 की  प्रक्रिया का  रूप  धारण कर  लेता  हैं  ।  उस  में  दो  बार  जिरह  करने  का  अधिकार
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 विधेयक

 अधिक  समय  न  लगे  तो  ऐसी  प्रक्रिया  क्यों दिया  गया  है  भ्र  अभियुक्त  दोषारोपण

 से
 पहले  ही  मुक्त  हो  सकता  है

 ।
 अभियोक्ता  नहीं  बनाई  जाती  है  जिस  में  कि  अभियुक्त

 पक्ष  के  प्रमाणों  के  आधार  पर  ही  दोषारोपण  को  दोषारोपण  के  पहले  ही  जिरह  करने  का

 अधिकार  मिल  जाये  श्र  दोषारोपण  के किया  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  यदि  व्यक्तिगत

 रूप  से  वाला  झ्र भि योग सेशन  | ख  केवल  उस  समय  जबकि  न्यायालय

 में  भेजा  जाये  तो  भी  यही  सब  उपबन्ध  प्रयोग  आज्ञा  दे  सीटें  उन  गवाहों  को  जिरह  के  लिये

 में  लायें  जायेंगे  ।  होता  यह  है  बुलाया  जाये  जिन  का  बुलाना  शझ्रावश्यक

 fe  जब  कोई  व्यक्ति  पुलिस  को  अपने  मामले  समझा  जाये  ।  दोषारोपण  के  पहले  ही  जब

 की  सच्चाई  को  विस्वास  दिलाने  में  असमथ  भ्र भि युक्त  को  जिरह  करने  का  अधिकार

 रहता  है  तभी  व्यक्तिगत  रूप  से  चलाये  जाने  होगा  तो  यह  भी  हो  सकता  है  कि  न्यायालय

 वाले  अभियोग  सेशन  में  aa  हें  ।  उस  समय  को  विश्वास  हो  जाये  कि  अ्रभिपुक्त  निर्दोष

 तो
 भ्र भि युक्त  को  इतने  भ्र धि कार  दिये  जाते  हेलो  उस  को  जिरह  के  पहले  ही  मुक्त

 ठ  |
 संविधान  के  श्रनुच्छेंद  १४  के  कर  दिया  जाये  ।  wa  जो  प्रक्रिया  निर्धारित

 समान  संरक्षण  का  भ्र धि कार  दिया  गया  है  |
 की  जा  रही  है  उस  में  बहुत  सी  अ्रापत्तियाँ

 मेरी  यह  समझ  में  नहीं  पाया  कि  पुरानी  उठाई  जा  रही  हैं  ।  क्या  ऐसी  प्रक्रिया  बनाना

 प्रक्रिया  में  कठिनाई  क्या  थी  |  wa  उचित  न  होगा  जो  इस  के  विपरीत  हो  ?

 यदि  उसे  बदलना  चाहते  हें  तो  किस  को  दोषारोपण  के  बाद  जिरह  का  अ्रधिकार  देने

 लाभ  gear  के  लिये
 ?

 अभी  तक  में  प्रतीक्षा  के  बजाय  ऐसा  क्यों  न  किया  जाये  कि  जिरह

 कर  रहा  हुं  प्यार  मुझे  इस  का  कोई  भी  उत्तर  का  अधिकार  दोषारोपण  के  पहले  दिया

 नहीं  दिया  गया  है  ।  मुझे  तो  ऐसा  जान  पड़ता  जाये  कौर  दोषारोपण  के  केवल  उन्हीं

 कि  पुरानी  प्रक्रिया  में  यदि  कोई  कठिनाई  गवाहों  से  जिरह  करने  का  अधिकार  दिया

 कठिनाई  केवल  यही  थी  कि  ara  जाये  जिन  के  साथ  दुबारा  जिरह  करना

 चाहते  थे  कि  पुलिस  को  हर  मामले  में  सफलता  न्यायालय  भ्रावश्यक  विचार  करे  ?

 मिले  ak  उस  में  चूंकि  कठिनाई  अनुभव  की

 इसलिये  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  किया  जा
 डा०  काटजू  क्या  इसे  स्वीकार  कर

 लिया  ?  मूल  विधेयक  में  जो
 रहा  है

 ।
 परन्तु  यह  तो  बहुत  भ्रनुचित  है  ।

 अभी  पुलिस  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  विसेन्ट
 बन्ध  था  वह  तो  इसी  प्रकार  का  था

 |

 में  ५०  प्रतिशत  सफलता  मिलती है  ।
 प्रवर  समिति  ने  जब  इंस  पर  विवार  किया

 तो  उस  ने  कहा  कि  दोषारोपण  के  पश्चात्‌ माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  चाहते  हैं

 के  अब  यह
 ८०

 प्रतिशत  तक  पहुंचाया
 जिरह  का  पूरा  पूरा  भ्र धि कार  होना  चाहियें  ।

 दूसरी  बात  उस  ने  यह  कही  कि  पुलिस  की
 ४  ।  यदि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  लागू  हो  जाये

 जांच  पर  ही  अभियोक्ता  पक्ष  को  सारा
 तो  वारंट  केसों  में  कितने  ही  बेगुनाहों  को

 जेल  भेजा  जायेगा  क्योंकि  इस  में  जिरह
 कथन  निरभर  करता  है  i  अभियुक्त  को  पुलिस

 की  डायरी  के  बयान  दे  दिये  उन  में
 करने  का  अधिकार  नहीं है  ।  अभियुक्त  को

 वे  सब  बातें  मौजूद  होती  हैं  जो  उत  के  सम्बन्ध
 mara  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 में  कही  जाती  हैं  ।  मेजिस्ट्रेट  भी  पुलिस

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  माननीय  की  डायरी  के  बयानों  को  देख  कर  कह  सकता

 है ्  मंत्री  से  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  क  प्रकट  रूप  से  अभियुक्त  के  विरुद्ध

 यदि  मुख्य  विचार  यही  है  कि  मुक़दमों  में  कोई  मामला  बनता  है  या  नहीं  ।  जहां  तक
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 चके  से  seq  करने  का  सम्बन्ध  है  उस  चार्ज  शीट  में  पुलिस  दर्ज  wef  है  किः

 प्रवर  समिति  का  मत  था  कि  कोई  लम्बे  भप्रभियुक्त  के  विरुद्ध  वह  कैसा  मामला

 चौड़े  प्रदान  किये  नहीं  वहीं  चाहती है  ।

 चारिक  प्रशन  १५  जायेंगे
 :

 तुम  दोषी  हो  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  में  कोई

 या  नहीं
 ?

 तुम  ने  यह  area  किया  या
 सन्देह  नहीं  कि  श्रमायुक्त  को  यदि  डायरी

 नहीं
 ?

 ag  ठीक  है  कि  वाद-विवाद  की  दृष्टि
 के  बयानों  की  तथा  Wer  काग़ज़ात  की  नक़ल

 से  हम  कह  सकते  हैं  कि  सभी  प्रकार  के
 पहले  से  दे  दी  जायेगी  ते  उसे  वास्तव  में

 पूछे  जा  सकते  हें  ।  प्रवर  समिति  का  उद्देश्य

 यह  था  कि  डायरी  के  बयानों  तथा  atk
 बहुत  बड़ी  सुविधा  प्राप्त  हो  जी प्रे गी

 जो

 अराज  उसे  प्राप्त  नहीं  है  ।

 बयानों  को  देख  कर  मजिस्ट्रेट  को  जानने

 अवसर  दिया  जाये  कि  क्या  अभियुक्त
 Sto  काटजू  :  ऐसा  हो  ही  कब  सकता

 है  कि  भ्रभियोक्ता  पक्ष  की  शर  से  न्यायालय
 निर्दोष  है  श्र  अभियुक्त  उस  के  बाद  मुकदमे

 के  सामने  जो  बयान  दिये  जायें  वे  डायरी की
 लम्बी  चौड़ी  कार्यवाही  से  छुट्टी  पा  जाये

 ।

 यदि  ऐसा  न  हो  aaa  हो  केवल  तभी  के  बयानों  से  बहुत  भिन्न  हों
 ?

 पर  क्या  कभी  कोई  मामला  सफल  हो
 योग  चलाया  जाये  ।  art  तो  यह  प्रक्रिया  है

 कि  जब  तक  गवाह  गवाहों  के  कठहरे  में
 ह ै?

 न  ara  उस  का  पुलिस  में  दिया  बयान  उपाध्यक्ष  महोदय  जहां तक  सेशन

 युक्त  नहीं  देख  सकता  इसलिये  प्रवर  भेजे  जाने  वाले  मामलों  का  सम्बन्ध  जिन

 समिति  ने  यही  विचार  किया  था  कि  इस
 में  जिरह  के  द्वारा  ही  मामले

 को
 निराधार

 प्रकार  झ्र भि युक्त  को  बड़ी  सुविधा  प्रमाणित करने  का  प्रयत्न  किया  जाता है
 दी  जा  रही  है  कि  अभियोग  चलने  के  सात

 कौर  दोषारोपण  करने  का  भी  अवसर  नहीं
 ws  दिन  पहले  ही  उसे

 सारे
 काग़ज़ात  देखने

 दिया  जाता  ऐसे  मामलों  में  सन्देह  का  लाभ
 को  मिल  जायें  |  इस  के  बाद  उसे  जिरह  करने

 अभियोग  पक्ष  को  दिया  जाना  चाहिये  ।

 का  प्राधिकार  देना  बेकार  है  ।  इस  के

 रिक्त  गवाहों  को  भी  दो-दो  चार-चार  बार  डा०  काटजू
 :

 मेरा  तो  विचार  है  कि

 बहुत  कम  मामले  ऐसे  होते  हें
 जो  ध्  के न्यायालय  में  art  में  बड़ी  कठिनाई  होती

 है  कौर  फिर  उन्हों  ने  तो  कोई  किया  प्रस्तुत  किये  जाने  से  पहले  ही  wana  हो

 नहीं
 है

 ।  वें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  वहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय
 बात  wa  भी  है  कि  दोषारोपण  के  बाद  जिरह

 कार्य  मंत्री  का  विचार  है  कि  पुलिस  श्रपनी
 का  अधिकार  देने  के  स्थान  पर  माननीय

 डायरी  तथा  कारावास  इस  प्रकार  तय्यार
 गृह-कार्य  मंत्री  दोषारोपण  के  पहले  जिरह

 करेगी  कि  उन  को  देखने  से  सारे  तथ्य  प्रकट
 का  अधिकार  देने  के  लिये  तय्यार  हैं  ?  यदि

 हो  जायेंगे
 ?

 सभा  इस  के  लिये
 तय्यार

 हो  तो  क्या
 माननीय

 डा०  काटजू  :  मेरा  तो  विचार  यही  मंत्री  भी  इस  के  लिये  तय्यार  होंगे
 ?

 क्योंकि  इन्हीं  के  श्राघार  पर  पुलिस  डा०  काटजू  मूल  विधेयक  में  यही

 पत्र  तय्यार  करती  है  कौर  बात  wal  गई  थी  ।
 यदि  सभा  का  यह्  मत
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 है  कि  दोषारोपण  के  पहले  जिरह  का  अधिकार  के  गवाहों  का  समर्थन  करने  के  लिये  नहीं

 होगा  भ्रावश्यक  है  तो  में  इसे  मानने  को  Feat  जाना  चाहिये  ।

 तय्यार हूं  ।  अब  माननीय  गृह  मंत्री  ने  यह  विधि

 माननीय
 बनाई  है  कौर  जब  अदालत  इस  का  पालन

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 करेगी  तब  आरोप  लगाये  जाते  समय  इन

 मंत्री  से  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह

 कह  चुके  हैं  कि  धारा  १६२  के  बयान  जिरह

 बयानों  के  आधार  पर  उस  का
 दृष्टिकोण

 प्रतिकूल  हो  जायेगा  ।  मेरे  मित्र  श्री  एन०
 के  अतिरिक्त  ate  किसी  प्रयोजन  के  लिये

 प्रयोग  में  नहीं  लाये  जायेंगे
 |

 परन्तु  इस

 एस०  जैन  की  यह  आपत्ति  बिल्कुल

 ही
 प्रक्रिया  के  अनुसार  क्या  वह  उन  का  प्रयोग

 दोषारोपण के  लिये  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  वास्तव

 में  बात  यह  है  कि  पुलिस  के  बयानों  का  ऐसा
 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 fe  संविधान  के  अनुच्छेद  २०  (3)  के

 प्रयोग  करना  उचित  नहीं  है  जिस  से  कि  अनुसार  किसी  भी  व्यक्ति  को  उस  के
 उन  के  द्वारा  न्यायालयों  के  मन  में  पहले  ही

 बयान  पर  दंड  नहीं  दिया  जा  सकता  है  किन्तु
 से  भ्र भि युक्त  के  विरुद्ध  बुरी  धारणायें  पैदा

 इन  धारियों  के  अ्रनसार छि  उस  का  परीक्षण  कौर
 कर  दी  जाये ं।  प्रति परीक्षण  हो  सकता  है  ।  यह

 माननीय  सदस्य
 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २०  (३)  के  विरुद्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय
 है  ।

 को  ज्ञात  है  कि  संहिता  के  अ्रनुसार  यह

 इक  है  कि  डायरी  के  बयानों  की  नकलें  सम्मन  के  मामले  में  अभियुक्त  के  लिये

 मेजिस्ट्रेट  के  पास  भेजी  जायें  |  तब  यह  कैसे  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  aoa  विषय

 हो  सकता  है
 कि

 मेजिस्ट्रेट  को  उन  का  ज्ञान
 में  कुछ  कहे  किन्तु  वारंट  के  मामलों  में

 नहों ?  अब  उस  से  सब  बातें  बताने  को  कहा  जायेगा  |

 यह  कैसी  उलटी  बात  है  ।
 पंडित  ठाकर  दास  राव  :  धारा  १७२

 के  झ्रनुसार  न्यायालय  पुलिस  को  डायरी  के  ये  सब  कठिनाइयां  जब  तक  दूर  नहीं

 होतीं  तब  तक  हम  इस  प्रकार  का  विधेयक बयानों  को  केवल  मंगा  भी  सकता  यह

 ग्रावव्यक  नहीं  है  कि  मेजिस्ट्रेट  के  पास  देश  पर  लादने  के  लिये  तैय्यार  नहीं  हैं  ।

 प्रवर  समिति  ने  संतोषजनक  परिवर्तन  नहीं
 पुलिस  के  बयान  भेजे  ही  जायें

 ।

 किये  हैं  ।  मूल  विधेयक  में  अभियुक्त  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  में  अन्तर  दो  बार  जिरह  करने  का

 क्या  है  मैजिस्ट्रेट  उन
 को

 मंगा  कर  देख  अधिकार  प्राप्त  था  alt  अब  उसे  कम  कर

 सकता  है
 ।

 के  केवल  एक  बार  कर  दिया  गया  है  जो

 भ्रनुचित  है  ।  दो  बार  जिरह  करने  का
 पंडित  ठाकर  दास  भागंव

 तू

 न्यायालय  उन  को  हर  काम  के  लिये
 कार  उसे  मिलना  ही  चाहिये

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दूसरों  को  भी
 काम  में  नहीं  ला  सकता  है  ।  इस  के  अतिरिक्त

 की  डायरी  के  बयानों  धारा  बोलने  का  देना  है  ।

 १६२  के  meta  दिये  गये  बयानों  में  बहुत  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  बस  में

 भ्रन्तरर  हैं  ।  उनका  प्रयोंग  अभियोक्ता  पक्ष
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 ठाकुर  दास

 ga:  निवेदन  करता  हुं  कि  माननीय  के
 बयानों  के  श्राघार  पर

 ही
 किसी  पर

 मंत्री  सभा  की  इच्छा  का  श्रादर  करते  रोपण
 किये  जाने  के

 में  flee  हूं

 गे  बार  जिरह  करने  का  जिस  प्रक्रिया  का  सुझाव  दिया  गया  है

 way  रखते  की  कृपा  करें  ।  में
 वह  उचित  नहीं है  ।

 इसी  प्रकार  खण्ड  ३४  में  भी  दो  प्रक्रियायें
 कि  वाले  मामलों  में  न्याय  किया

 जाता  है  क्योंकि  जिरह  का  अधिकार  न
 दे  रखी  हें  ।  में  इस  के  विरोध  में  हूं

 ।  इस

 सम्बन्धी  में  मैँ  पंड
 ठाकुर

 दास  aia  >

 होने  से  यह  न्याय  केवल  न्याय  का  उपहास

 ही  है
 ।

 हूं  ।

 श्री  एन०  एस०  जेन  :  पंडित  ठाकुर  दास

 महोदय
 :  इस

 का
 तो

 यह
 भागने  के  मत  का  समर्थन  करता  gat  मं

 भी  यही  निवेदन  करता  हूँ  कि  जो  बातें  पहले
 अर्थ  got  कि  जिस  के  बयान  लिख  लिये

 गये  हें  उस  का  परीक्षण  नहीं  होगा
 |

 ही  धारा  १६२  के
 अ्रन्तगंत

 a  गई  हें  उन्हें

 घारा  १६१  के  श्रन्तगंत  लेने  की  झ्रावस्यकता
 श्री  दातार  :

 यदि  धारा  १६४ के  श्रन्तगंत

 उस  के  बयान  लिखे  गये  हैं
 तो  ।

 नहीं  ौर  इस  से  पर

 विचार  कल  तक  के  लिंये./लम्बिक्त ae  दिया  sit  एन०  सी०  चटर्जी  :  यही  में  भी

 जाये  कहना  चाहता  था  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  किन्तु  माननीय श्री  एन०  Ato  ae}  :  सेसमे  प्राय

 सभी  सदस्यों  ने  यह  अनुभव  किया  है  कि
 फौजदारी  मामलों  के  फ़सलों  में  बहुत  समय  डा०  काटजू

 :  कल  में  ने  यह  कहा  था

 लग  जाता  है  जिस  के  लिये  केवल  दंड  प्रक्रिया  कि  इस  उपबन्ध  के  शनिवार  जिन  गवाहों

 ही  उत्तरदायी नहीं  है  ।  उस  में  दंडाधिकारी  के  बयान  धारा  १६४  के  अन्तरगत  लिखें  गये

 का  af  व्यस्त  रहना  कौर  पुलिस  द्वारा  हैं  वह  दंडाधिकारी  के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं

 विलम्ब
 भी

 सम्मिलित  होता

 है  ।  बिहार  सरकार  ने  कौर  यहां  तक  कि  fatarey  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  जायेंगें  जिन  के

 डाक्टर  काटजू  ने  भी  पुलिस  की  बयान  नहीं  लिखे  गये  हैं  ।
 पंडित  समिति  के

 के  बारे  में  कहा  है
 ।

 संयुक्त  समिति  ने  नवीन  प्रतिवेदन  में  यह  लिखा  है  कि  ये  सब  मुख्य

 खंडों  २९  कौर  ३५  के  विषय  में  जो  सिफारिशें  परीक्षण  के  समय  दंडाधिकारी  के  समक्ष

 की  हैं
 उन

 से  में  सहमत  नहीं  हूं
 ।

 खंड
 २६  को  प्रस्तुत  किये  जायेंगे  किन्तु  उन  का

 ही  लीजिये  ।  इस  में  ग़ैर  सरकारी  शिकायतों  परीक्षण  नहीं  होगा  यद्यपि  डायिकारी  यदि

 शर  पुलिस  प्रतिवेदन  पर  ara  मामलों  चाहे  तो  प्रश्न  कर  सकता  है  ।  इस  के  संशोधन

 के  लिये  पृथक  पृथक  प्रक्रिया  दी  गई  है  ।  में  यह  दिया  गया  है  कि  इत  गवाहों  का

 ट यह  पक्षपात  कयों  किया  गया  है  ?  में  समझता  परीक्षण  होना  2  थे  किन्तु  संशोधन  में  उन

 हैं  कि  यह  संविधान  के  विपरीत  है
 ।  इस  लोगों  के  लिये  नहीं  कहा  गया  है  जिन  के

 से  तो  डाक्टर  काटजू  का  मूल  प्रस्ताव  ही

 अच्छा  था  ।  में  इस  नबीन  प्रक्रिया  का  विरोध
 हैं  ix  जो  इस  कारण  से  भ्र दा लत  में  प्रस्तुत

 हूं
 ।

 केवल  पुलिस
 की

 डायरी  या  पुलिस  नहीं  किये  जायेंग े।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सब  स्पष्ट  हो  श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  बस  एक  बात

 ग्र  ।  में  ने  इस  सम्बन्ध  में  अरपना  संशोधन Tat  |  माननीय  मंत्री  के  कथनानुसार

 परीक्षण  '  का  भ्र धि कार  बिल्कुल  बेकार  सिद्ध  संख्या  ३२७  रखा  है  जिस  में  यह  सुझाव

 हो  जाता है  ।  दिया  गया  है  कि  यदि  दंडाधिकारी  उचित

 समझे  तो  किसी  गवाह  के  प्रतिपरीक्षण
 डा०  काटजू  :

 में  ने  तो  प्रस्तुत  उपबन्ध

 को  केवल  समझाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  की  आज्ञा दे  सकता  है

 यदि  सभा  का  यही  मत  है  कि  प्रत्येक  गवाह  उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  तो  दीवानी

 को  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  के  मामलों  में  भी  है  |

 जाये  We  उस  का  बयान  धारा  १६४ के  श्री  कासलीवाल

 अ्रन्तगंत  लिखा  गया  हो  या  तो  में  उसे
 किन्तु  खण्ड  ३५  के  wait  we  ऐसा  नहीं

 स्वीकार  कर  लूंगा  ।
 हो  सकेगा ।

 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  में भी  यह  श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  दूसरी  बात

 चाहता  हूं  कि  प्रमुख  गवाहों al  दंडाधिकारी
 यह  है  कि  प्रारम्भ  में  जब  कोई  गवाह  पुलिस

 के  समक्ष  wae  प्रस्तुत  किया  जाय  और
 अ्रफसर  के  साथ  Ala  है  तो  उस  का

 उपखंड  (४)  के  परन्तुक  को  हटा  दिया
 परीक्षण  उस  समय  करना  संभव  नहीं  होता

 जाय
 है  ।  वह  सब  बयान  लिखे  जाने  के  बाद  में

 इंस  के  बाद  उपखंड  (५)  के  विषय
 प्रारम्भ  होता  है  रात  मेरे  संशोधन  पर  अवश्य

 में
 मुझे  यही  कहना  है  कि  यह  संधा  अनुचित

 विचार  किया  जाय
 ।

 मूल  विधेयक  में  ऐसा
 है  ।  मुख्य  गवाह  पहले  ही  पेदा  कर  दिये  जायेंगे  ।

 उपबन्ध  था  जिसे  पता  नहीं  क्यों  छोड़  दिया
 इस  में  यह  उपबन्ध  है  कि  अभियुक्त को

 गया है  ।
 ऐसे  गवाहों  से  प्रश्न  करने  का  अधिकार

 नहीं  होगा  ।  इस  उपबन्ध  को  हटा  दिया  उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  बहुत

 जाय  ।  कम  रह  गया  है  कौर  ही  माननीय

 मंत्री  अपना  भाषण  प्रारम्भ  करेंगे  |
 अब  में  सभा  का  ध्यान  उपखंड  (७)

 की  र  आकर्षित  करता  हूं  ।  इस  के  अनुसार  श्री  राघवाचारी  :  मुझे  केवल  एक  ही

 भी  गवाहों  की  सब  गवाही  अभियुक्त  और
 बात  कहनी  है  ।

 उस  के  वकीलों  के  समक्ष  ली  जायगी

 उपखंड  (५)  को  न  रखना  ही  उचित  जान
 aa  स्थिति  स्पष्ट  हो  गई  है  प्रौढ़  माननीय

 मंत्री  नें  स्वीकार  किया  है  fe  वारंट  वाले
 है  |

 मामले  में  वह  गवाह  के  प्रति  परीक्षण  wk
 wa  सरकार  उपखंड  ४  को  निकाल

 प्रतिपरोक्षण  किये  जानें  का  अ्रधिक्रार
 देना  चाहती  Q  |  यदि  अभियोक्ता  पक्ष  यह  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंग  ।  किन्तु  में

 सुरक्ष ग  अभियुक्त  के  बचाव  के  लिये  चाहता
 चाहता  हुं  कि  घारा  १६४  के  अन्तर्गत  जिन

 है  तो  इस  सुरक्षण  को  मुख्य  गवाहों  के  बयान
 गवाहों  के  बयान  लिये  गये  हैं  उन्हें  न  बुलाया

 धारा  १६४  के  अन्तर्गत  अभिलिखित  कर  के
 जाय  अगर  परन्तुक  को  न  हटाया  जाय  ।

 fear  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  को  डा०  काटजू  :  में  प्रेषण  कार्यवाही  तथा

 काफी  समझा  चुके  हें  कृपया  दूसरी  बात  वारण्ट  वाले  मामलों  पर
 TTR  रूप  से  ७५

 विचार  प्रगट  करूंगा  | कृतियों  ।
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 उपाध्यक्ष  रहस्य  :  धारा  NAN  be  |
 कि  अभियुक्त  को  आवश्यक  पत्रादि  दे  दिये

 सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  ने  संशोधन  किया  गये  या  नहीं  श्र  यह
 कि  उस

 है  ।  मूल  विधेयक सें  धारा  २५१  में  कोई  मामले  को  पैदा  के  लिये  सत्र  न्यायालय

 संशोधन  प्रस्तावित  नहीं  था  ।  केवल  धारा  में  भेजा  जाय  या  वह  wt  पास  रखे  या

 २४५२  के  बारे  में  था  ।
 उसे  किसी  दूसरे  दंडाधिकारी  के  पास  भेज े।

 वह  स्वयं  आरोप
 न

 लगा  कर  केवल  प्रारूप Sto  काटजू  :  कृपया  मुझे  ग्रसने  ही

 ढंग  से  व्याख्या  करने  दीजिये  क्योंकि  ये
 लगायेगा  तब  मामले  को  सत्र

 न्यायाधीश  के  पास  भेज  देगा  ताकि  सत्र
 दोनों  बातें  मिला  दी  जाती  हें  ।

 न्यायाधीश  के  समक्ष  लगाने  से  पहले

 मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव
 सभी  तथ्य हों  ।

 ने
 बताया  है  कि  में  ने  सदैव

 प्रेषण  कार्यवाही  प्रवर  समिति  को  भेजे  जाने  से  पूर्वे

 के  हटाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  मेरा  ait  जब  विधेयक  सभा  केਂ  समक्ष  उस  समय

 तक  यही  मत  है  श्र  प्रवर  समिति  का  भी  धारा  १६४  की  बड़ी  कड़ी  श्रालोचना  की

 यहीं  मत  है  ।  यदि  प्रेषण  कार्यवाही  नहीं  गई  थी  ।  इस  कारण  प्रवर  समिति  ने  भी

 हटाई  जाती  है  तो  भारत  में  सभी  की  यही  कहा  था  कि  धारा  १६४  केਂ  अधीन  बयानों

 बनी  रहेगी  कि  इस  केਂ  कारण  ही  का  लेना  वांछनीय  नहीं  था  ।  साक्षियों  के

 विलम्ब  होता  है  ।  श्री  चटर्जी  ने  भी  कहा  है  बयान  अभियुक्त  की  उपस्थिति
 में

 ः  लिखे

 कि  उस  का  उपहास  किया  जाता  है  ।  मूल

 विधेयक  में  यह  दिया  गया  था  कि  प्रेषण  द्वारा  न  लिखे  जा  कर  वह  धारा  १६४  के

 कार्यवाही  नहीं  होनी  चाहिये  किन्तु  उस  में  अधीन  अभियुक्त  के  अभियुक्त  के

 यह  भी  उपबन्ध  था  कि  यदि  मामला  बकील केਂ  अभियोक्ता पक्ष  के  वकील

 न्यायालय  में  जाये  तो  अभियोक्ता  पक्ष  के  के  समक्ष  लिखे  जाने  चाहियें  जिस  से  यह

 साक्षियों  का  साक्ष्य  aaa  दिला  कर  लिखा  सन्देह  कि  यह  साक्षी  पुलिस  द्वारा  पढ़ाये

 जाये  ताकि  प्रतिवाद  के  समय  उसे  प्रस्तुत  हुए  होते  हैं  तथा  उन  से  द्रमुक  बयान
 देने

 किया  जा  सके  ।  मेरा  यह  नहीं  है  कि  को  कहा  जाता  है  समाप्त  हो  जाये  |  तत्पश्चात्

 वह  झभियुवत  के  विरोध  के  लिये  प्राप्य  हो  |  दंडाधिकारी  shat के  विरुद्ध  अभियोगों

 में  तो  यह  कहता  हूं  कि  यदि  कोई  गवाह  की  सुची  बनाये मेरे  विचार से  यही  विधेयक

 मुकर  जाये  तब  वह  साक्ष्य  प्रस्तुत  किया  था  भी  ।  परन्तु  प्रवर  समिति  ने  जिस  पर

 जा  सके  ।  हमें  यह  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  अधिक  ध्यान  दिया  वह  धारा  १६४  के

 पेशी  के  कई  महीनों  बाद  गवाह  पर  कई  डायरी  केਂ  बयानों  का  yet  था  कि

 प्रकार  के  दबाव  डाले  जा  सकते  हैं  किसी  अभियुक्त  विशेष  को  उस  के  free

 कुछ
 भी

 हो  सकता  है
 ।

 प्रारम्भिक  योजना  दिये  गये  बयान  का  कोई  भी  भाग  दिया

 यह  थी  कि  या  तो  धारा  १६४  के  अन्तर्गत  जाना  ठीक  था  या  नहीं  |  दंडाधिकारी

 को  यह  दिया  जाना  चाहिये  कि  वह या  नई  कार्यवाही  केਂ  aa  प्रमुख  गवाहों

 को  दा पथ  दिला  कर  उन  का  परीक्षण  किया  देखे  कि  क्या  इन  बयानों के  द्वारा तथा  डायरी

 जाय  शर  जब  मामला  दंडाधिकारी  के  बयानों  के  पर  कोई  स्पष्ट  मामला

 समक्ष  जाय  तब  वहू  उसे  केवल  दो  प्रयोजनों  बनता  है  अ्रथवा  नहीं  ।  यदि  मामला  बनता

 के  लिये  प्रथम  तो  यह  देखने  केਂ  लिये  है  तो  उस  व्यक्ति  को  सत्र  को
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 दिया  जायेंगी |  उस  के  विरुद्ध  प्रारूप  यदि  सामान्य  सम्मति  प्रति-परीक्षण  के  पक्ष

 ata  की  सुची  तैयार  की  जायेंगी
 ।  में  हो  तो  मेरे  मित्र  श्री  दातार  ने  जो  संशोधन

 परन्तु  बयानों  के  द्वारा  कोई  स्पष्ट  प्रस्तुत  किया  है  उसे  स्वीकार  कर  लिया

 मामला  नहीं  बनता  है  तो  वह  सत्र  न्यायालय  जाना  चाहिये  ।  तथा  यदि  यह  विचार  है  कि

 के  लम्बे  मुक़दमे
 की  कठिनाइयों से  बच  जिन  साक्षियों  का  बयान  धारा  १६४  के

 जायेगा  ।  उन्होंने  यह  सिद्धान्त बनाया  कि  भ्रमित  हो  चुका  हो  उन  बयानों  पर  भी  इसे

 यदि  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  मामला  लागू  किया  जाना  तो  भी  मुझे  कोई

 महीं  बनता  है  तो  उस  के  विरुद्ध  कोई  नहीं  है  ।  परन्तु  परिणाम  यह  होगा

 पत्र  लगाया  ही  न  जाये  ।
 कि  परन्तुक  निकाल  दिया  जायेगा  मुझे  कोई

 आपत्ति  नहीं  कौर  मामला  समाप्त  हो

 पहली
 '  यही

 चीज़
 है

 ।
 सब

 शभ्रभियोग  जाता है  ।  सत्र  न्यायालय  में  सुनवाई  के  सम्बन्ध

 श्रमायुक्त  को  सुना  दिये  जायें  तथा  में  यह  कहा  गया  है  किन्हीं  भी  साक्षियों  को

 न्यायाधीश  इन  अभियोगों  की  जांच  करे  |
 प्रस्तुत  किया  जाना  कम  से  कम

 उन  में  परिवर्तन  करे  तथा  जा  कुछ  भी  वह  वारंट  वाले  मामलों  में  जिन  में  कि  बाद  को

 चाहे  करे  ।  जो  व्यवस्था  प्रवर  समिति  ने  प्रति-परीक्षण किया  जा  सकता  है  ।  प्रेषण

 बनाई  है  उस  में  प्रति-परीक्षण को  कोई  स्थान  कार्यवाही  के  प्रति  यही  भ्रांति  की  गई  है  ।

 नहीं  दिया  गया  है
 ।

 मेरे  एक  माननीय  मित्र  मुझे  कोई  arta  नहीं  है  ।  श्री  दातार  का

 ने  बताया  था  कि  इस  प्रकार  भ्र भि योग  चलाना  परन्तुक  के  बिना  ही  मतदान  के

 न्याय  का  उपहास  करना  है  ।  मुझे  इस  में  लिये  रख  दिया  जाये  ॥

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  क्योंकि  मेरा  झपना

 अनुभव  यह  है  कि  इस  प्रकार  की
 व्यवस्था  सब  में  वारंट  वाले  मामलों  की  प्रक्रिया

 विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न  भिन्न  हो  सकती  पर  भ्राता  हूं
 ।

 यदि  सभा  का  मत  मूल  विधेयक

 है  ।  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  तथा  अन्य  कई  में  दी  गई  प्रक्रिया  के  पक्ष  में  हो  जिस  में  दिया

 राज्यों  में  दंडाधिकारी  के  समक्ष  प्रति-परीक्षण  gat  है  कि  दंडाधिकारी के  समक्ष  पूर्ण

 परीक्षण  होना  चाहिये  प्रौढ़  दंडाधिकारी भी
 बहुत  कम  किया  जाता  है  तथा  निरपेक्ष

 समझा  जाता  है  ।  मेरे  मित्र  पंडित  ठाकुर  इच्छानुसार  प्रति-परीक्षण  कर  सकता

 दास  भार्गव  ने  बताया  कि  पंजाब  में  ऐसा  सतो  मुझे  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  सभा  स्वयं

 इस  का  fata  कर  ले  |  परन्तु  मेरा  निवेदन
 अधिकतर  होता  है

 ।
 में  स्वीकार  करता  हूं  ।

 थक्चिमी  बंगाल  में  भी  यह  बहुत  कम  होता  है  कि  प्रवर  समिति  ने  यह  बहुत  ही  wear

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  स्मरण  रखना  चाहिये  सुझाव  दिया  है
 ।
 में  ora  करता  हुं  कि

 कि  प्रवर  समिति  ने  न्याय  करने
 और  माननीय  सदस्य  उस  को  पसन्द  करेंगे  क्योंकि

 युक्त  के  प्रति  पक्षपात  करने  के  लिये  ही  ऐसा
 इस  धारा  की  हुई  चर्चा  से  मुझे  प्रतीत  होता

 feat  गया  है  क्योंकि  जेसे  ड्राप  प्रति-परीक्षण  है  कि  अभियोक्ता  पक्ष  की  श्र  बहुत  थोड़ी

 का  अधिकार  देते  चाहे  उस  का  लाभ  सहानुभूति  है  तथा  साक्षियों  के  कोई

 उठाया  जाये  या  न  उठाया  वैसे  ही  सहानुभूति है  ही  नहीं  ।  इस  में  सब  से  बड़ा

 थारा  २८८  लागू  हो  जाती  है  तथा  दंडाधिकारी  झंझट  जो  दिखाई  देता  है  वह  यह  है  कि

 के  समक्ष  दिया  गया  बयान  सत्र  न्यायालय  साक्षी  को  बार  बार  उपस्थित  होना  पड़ेगा  ।

 के  अभिलेखों  में  at  जाता  है  ।  प्रवर  समिति  जब  प्रवर  समिति  इत  पर  विवार  कर  रही

 ले  सोता  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये
 |

 परन्तु
 थी  तो  उस  समय  हम  ने  सोचा  था  कि  जो
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 [  डा०
 काटजू  |

 कागजात
 अ्रभियुक्त  को  मिलने  चाहियें  वह  उपाध्यक्ष|  महोदय  :  कभी  करभी

 उस  को  दे  दिये  जायेंगे  ।  मेरे  विचार  से  सभा  घिकारी  छोड़ने  का  मामला  समझ  लता  है

 को  ज्ञात  है  कि  एक  धारा  के  अनुसार  सुनवाई  जिस  में  मामला  वापस  जा  कर  भी  कभी

 के  समय  जितनी  बार  चाहे  कभी  लौट  शीराज़ा  है
 ।

 यदि  भ्र भि योग  लगाया

 अभियुक्त  पर  लगाये  गये  आरोप  को  बदल  जाता  है  तो  प्रश्न  केवल  छोड़ने  का  ही  रह

 सकता है  ।  इसलिये  वह  एक  afar लगा  जाता है  ।

 कर  सुनवाई  प्रारम्भ  करता  है  ।  प्रति-परीक्षण
 डा०  काटजू  :  ऐसा  बहुत  कम  होता

 प्रारम्भ  होता  है  ।  श्री  चटर्जी  का  एक  संशोधन

 है  जिस  के  भ्रनुसार  पूर्णतया  ठीक  प्रकार सें
 है  ।  परन्तु  कभी  कभी  अभियुक्त at  भलाई

 प्रति-परीक्षण किये  जाने  के  लिये  एक
 केਂ  लिये  ऐसा  किया  जाता  है  1  भ्र भि योग

 दो  साक्षियों  की  जांच  के  स
 लगाया  जाता  है  तथा  यदि  अभियुक्त  at

 परीक्षण  को  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  निर्दोष  समझा  जाता  है  तो  उस  को  छोड़

 दिया  जाता  है  ।  यदि  यह  छोड़  देने  का  मामला कर  दिया  जाना  चाहियें  ।  दूसरे  यह  कि

 भ्र भि युक्त  को  साक्षियों को  बुलाने  की  अनुमति
 होता  है  तो  कोई  भी  गैर-सरकारी पक्ष  आवेदन

 देने  का  अधिकार  दंडाधिकारी  की  स्वेच्छा
 कर  सकता  है  |  श्री  एन०  ato  चटर्जी  F

 पर
 छोड़  दिया  जाये  ।  जब  वह  अपनी  सफ़ाई

 पेदा  करे  तो  वह  कह  सकता है  कि  में  सरकारी  शिकायतों  में

 रोकता  पक्ष  के  साक्षी  का  प्रति-परीक्षण  करना  wat  ।  में  कई  बार  बता  चुका  हूं  कि

 इस  सम्बन्ध  में  मुझे  केवल  यही  विभिन्नता चाहता हूं  पच  कौर  इसीलिये  हम  इसे

 परीक्षण  का  तीसरा  afr  कहते  हैं  ।  प्रतीत  हुई  है  कि  सरकारी  शिकायतों  या

 पुलिस  के  मामलों  में  सामान्य  डायरी  होती
 मेरे  विचार  से  बहुत  से  दंडाधिकारी  जांच  पड़ताल  की  जाती

 है
 अझर  इस  से

 —faarsaar  उत्तर  प्रदेश  के--दो  झ्रथवा
 मामले  में  सहायता  मिलती  है  ।  परन्तु  ग़ैर

 तीन  साक्षियों  की  गवाही  के  पश्चात्  सरकारी  शिकायतों  के  मामले  पुलिस

 योगों
 की

 सूची  बनाते  हें  ।  वे  अभियुक्त  से  की  जांच  नहीं  होती  है  wie  न  डायरी  हीं

 पूछते  हैं  कि  भ्र भि योग  सूची  बना  ली  गई  है  होती है  ।  इसलिये  पुरानी  प्रक्रिया ही  ठीक
 तथा  जिन  साक्षियों  की  जांच  हो  चुकी  है  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  टेक  चलाने  धारा

 नया  श्राप  उन  से  जिरह  करना  चाहते  हैं  १४  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  था
 |
 मुझे

 इस  के  श्चिातु ध  बातें  कराती  हैं  ।
 नहीं  कि  उन्हों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  है  waar  नहीं  ।  हमारे श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  मुख्य  साक्षियों

 की  गवाही होती  है  ।
 विचार से  १००  रुपये  बहुत  ही  कम  इसे

 बढ़ाया  जाना  ही  चाहिये  ।  मुझे  बड़ा  ही

 डा०  काटजू  :  मुख्य  साक्षियों  का  प्रदान  ्  हुमा  जब  उन्होंने  उसे  तथा

 ही  नहीं  है  ।  यदि  कोई  मामला  धारा  २२३
 उलझन  पैदा  करने  वाला  बताया

 |
 यह

 ३२५  का  होता  है  अथवा  जाली  सिक्के  धारा  पिछले  ८०  अथवा  €०  वर्ष  से  लागू

 बनाने  का  मामला  होता  है  तो  एक  है  परन्तु  मेरे  मित्र  इस  विधि  को  बदलने

 दी  साक्षियों  की  गवाही  ली  जाती  है  कौर  की  इच्छा  रखते  हें
 ।

 झूठा  मामला  तो
 परेशान

 read  झ्र मि योग  लगाये  जाते  हैं  ।  करने  वाला  होगा  ही  तथा  जो  बनाया  gar
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 होगा  ag  झूठा  भी  होगा  ।  इसलिये  में इस
 घारा  v  में  प्रथा  पित  q  को

 विषय  में  नहीं  कहना  चाहता  हू  कौर  हटा  दिया  जाय  1”

 धारा
 ३४

 को  ऐसा  ही  छोड़े  देता  हूं
 ।

 खंड  ३५

 मेरा  माननीय  सदस्यों  से  नम्र  निवेदन  श्री  एन०  सकी  चटर्जी  :  में  प्रस्ताव

 है  कि  वे  मेरे  द्वारा  बताई  गई  रीति  के  अनुसार
 करता  हूं

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लें  ।  श्री  दातार
 पृष्ठ  १२  पंक्ति  १९  के  द  निम्न

 का  संशोधन  स्वीकृत  कर  लिया  जाये  तथा
 परन्तुक  जोड़ा  जाये

 :

 परन्तुक  समाप्त  होਂ  जाये  |  जहां  तक  वारंट  that  the  Magis-
 वाले  मामलोंਂ  का  सम्बन्ध  है  यह  व्यवस्था

 trate  may  permit  the

 बिल्कुल ठीक  है  तथा  सभी  पक्षों  के  प्रति  cross-examination  of  any

 witness  to  be  deferred पिता न्याय  करती  है

 any  other  witness

 अन्त  में  ग्र भि युक्त  की  गवाही  के  सम्बन्ध
 or  witnesses  have  been

 examined,  or  recall  any
 में  भी  कुछ  कहा  गया  है

 ।  दंडाधिकारी
 witness  for  further  cross-

 युक्त  से  सम्बन्धित  बातों  को  कुरेदने  के

 इच्छुक  नहीं  होते  हें
 ।

 वे  ्र  से  पूछते  दंडाधिकारी  किसी  साक्षी  के

 तुम  ने  यह  अपराध  किया  है
 ?

 तुम  ने  इस  व्यक्ति  को  पीटा  था  अथवा  नहीं
 ?

 प्रति-परीक्षण  को  स्थगित  करने  जब  तक

 कि  किसी  अन्य  साक्षी  साक्षियों का
 उत्तर  होता  है  ।  यदि  कोई  तीसरा

 कोई  प्रदान  पूछा  जाता  है  तो  भ्र भि युक्त  उत्तर
 परीक्षण  न  हो  अनुज्ञा  दे  सकता

 या  किसी  साक्षी  को  अग्रेतर  परीक्षण  के

 देता  है  कि  सफ़ाई  को  सुरक्षित

 रखना  चाहता  हूं  अथवा  में  इस  का  उत्तर
 बुला  सकता

 नहीं  देना  चाहता  हूं
 ।”  श्री  फ्रेंक  एंथनी  ने  अपने  संशोधन

 संख्या  ४५६,  ४५७,  ४५८  और  SAR  का

 उपाध्याय  महोदय  :  कल  जो  तरन

 रखे  गये  थे  उनके  अतिरिक्त  खंड  २९  और
 प्रस्ताव  किया  ।

 खंड  २३२,  पर  कुछ  और  संशोधन  अब  रखे  श्री  राघवाचारी  :  यदि  परन्तुक  को

 जा  सकते हें  ।  हटा  जाय  at  anyਂ

 खंड  २५९
 कोई  ये  दाऊद  भी  नहीं  रहने  चाहिए

 ।

 डा०  काटजू  :  ये  शब्द  तो  रहने  at

 इसके  ग्क्रचार  खंड  २९  पर
 चाहिये  ।  इसमें  कोई  हानि  नहीं  है

 ।
 इसका

 प्रस्तावक का  नाम  संशोधन  संख्या
 केवल  यही  अर्थ  हैं  कि  यदि  कोई

 साक्षी

 हो  तो  उनको  परीक्षण  किया  हो
 सकता

 शी  फ़ेंक  एंथनी  .  .  ४४६,  ४४७,  ४५  YER
 है  कोई  गवाह  न  भी  हो

 ।
 यहां  साक्षी

 का

 ff  एस०
 ao

 रामास्वामी
 .  .  .  -

 अथ  उस  व्यक्ति  से  है  जिसने  घटना  को  स्वयं

 देखा है  ।
 श्री  डाभी  :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 प्री  बलवन्त  नागेश  दातार  के  उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हैं  ।  अब

 संशोधन  संख्या  ५४५  में  उप  में  को  सभा  में  मतदान  के
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  |

 रखूंगा
 ।  सब

 से  पहले  में  श्री  डाभी  के  उपाध्यक्ष
 महोदय

 प्रश्न
 ताह  है

 ।

 धन  को
 रखूंगा  और  फिर  उसके  द्वारा

 पृष्ठ  ९  में  पंक्ति  १४  से  १७  के  स्थान
 गीत  रूप  में  संशोधन  ५४५  को  रखूंगा  ।

 पर  निम्न  अंश  रखा  जाय
 :

 यह  है  :  “(5)  The  accused  shall  be

 at  liberty  to  cross-exa~

 प्री  बलवंत  नागेश  दातार के  संशोधन  mine  the  witnesses  exa-

 ५४५  में  उपधारा  ४  में  प्रस्तावित  mined  under  sub-section

 (4),  and  in  such  case,  the
 परन्तुक  को  हटा  fear  जाय  भ

 re- prosecutor  may.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  examine  them

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है  :
 1  (१)  अभियुक्त  को  उपधारा

 पृष्ठ
 ९

 में  पंक्ति ४  से  ११  के  स्थान पर  (४)  के  अधीन  परीक्षित  सा

 निम्न  अंदा  रखा  जाय  :  से  जिरह  करने  की  स्वतंत्रता

 शौर  ऐसे  मामले  अभियोक्ता पक्ष
 **(4)  The  Magistrate  shall

 then  proceed  to  take  the  पुनः  परीक्षण  कर

 सकता है  ।] evidence  of  such  persons
 if  any,  as  may  be  pro-

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 duced  by  the  prosecution
 as  witnesses  to  the  actual  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है

 commission  of  the  off-
 पृष्ठ  ९,  १८  से  १९  में

 :
 ence  alleged,  and  if  the

 Magistrate  is  of  opinion  the  statements,  if

 that  it  is  necessary  in  the  any,  have  been  recorded
 interests  of  justice  to

 under  sub-section  (4)”
 take  the  evidence  of  any
 one  or  more  of  the  other  यदि  कोई  उपधारा

 Witnesses  for  the  prose-  (४) के  अधीन  अभिलिखित  किये
 जा

 cution,  he  may  take  such
 चुके  इन  शब्दो ंके  स्थान  पर evidence  also

 the  evidence  refe-

 wearer  दंडाधिकारी  ऐसे  rred  to  in  sub-section  (4)

 यदि  कोई  हों  साक्ष्य  has  been  takenਂ

 अभियोक्ता  पक्ष  कथित  अपराध  के
 उपधारा  (४)  में

 तिरगिट
 साक्ष्य

 वास्तव
 में  होने  के  सम्बन्ध  में  साक्षी के  रूप  ने  लिया  गया  ये  शब्द  रखे  जीयें  ।

 में  उपस्थित  करे  ;  और  यदि

 की  यह  साथ  हो  कि  न्याय  के  हित  में  यह

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  का  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है ean  कि  अभियोक्ता  पक्ष  की  ओर  से

 किसी  अन्य  एक  या  ada  साक्षियों  का
 पृष्ठ  ५,  २३

 साक्ष्य  लिया  तो  वह  ऐसा  साक्ष्य  भी
 के  स्थान

 छू  सकता  है  ।”]
 wee  रखा  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  खंड  ३५ उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 को  लेता हूं  ।
 ९,  पंक्ति  २८  में  state-

 ments  being  recordedਂ
 श्री  एन०  सो०  चटर्जी  :  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  था  कि  वह  मेरे  संशोधन  संख्या  ३२७
 बयानों  के  अभिलिखित होने  के  स्थान

 पर  evidence  being  takenਂ
 को  स्वीकार करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  हैं  :
 साक्ष्य  के  लेने  पर  )  ये  शब्द  रखे  जाये ं।

 पृष्ठ  १२  में  पंक्ति  १९  के  ्य

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 निम्न  परन्तुक जोड़ा  जाये

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 that  the  Magis-

 पृष्ठ  १०
 और  ११  में  पंक्तियां  trate  may  permit  the  cross-

 ४५  से  ४९  और  पंक्तियां १  तथा  २  निकाल  examination  of  any  witness  to

 दी  जाये ं।  be  deferred  until  any  other

 witness  ofr  witnesses  have प्रस्ताव  हुआ
 been  examined,  or  recall  any उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  सब  संशोधन
 witness  for  further  cross-

 अवरुद्ध हैं  ।

 श्री  डाभी  :  मेरा  संशोधन  २७  अवरुद्ध

 नहीं है  ।
 दंडाधिकारी  किसी  साक्षी  के

 प्रति-परीक्षण को  स्थगित  करने  जब  तक
 श्री  आर०  डी०  मिश्र  :  संख्या  ४७७  भी  कि  किसी  अन्य  साक्षी  या  साक्षियों  का

 नहीं  हैं  ।
 परीक्षण  न  हो  अनुज्ञा  दे  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  इन  या  किसी  साक्षी  को  अग्रेतर  प्रति-परीक्षण के

 में  से  किसी  को  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार
 लिये  बुला  सकता  है

 ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ॥

 डा०  काटजू
 :

 नहीं  श्रीमान्‌  ।  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अच्छा  तो  फिर
 पृष्ठ  १२  में  पंक्ति  २३  से  ३१  के  स्थान

 पर  निम्न  अंश  रखा  जाये  :

 में  इन्हें  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।
 “(9)  If  the  accused,  after

 दोनों  संशोधन  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  he  has  entered  upon  his  de-

 मतदान  के  2]  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  fence,  applies  to  the  Magis-

 हुये  ।
 trate  to  issue  any  process  for

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  compelling  the  attendance  of

 any  witnessfor  the  purpose
 २९,  संशोधित  रूप  विधेयक

 का  अंग  बने  ज
 of  examination  or  cross-exami-

 nation,  or  the  production  of

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 any  document  or  other  thing,

 खंड  २९,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  the  Magistrate  shall  issue  such

 जोड़  दिया  गया  |
 process  unless  he  considers
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 that  such  application  should
 स्थित  होने  के  लिये  इस  धारा  के  अपील  बाध्य

 be  refused  on  the  ground  नहीं  किया  जब  तक  कि  दंडाधिकारी

 that it  is  made  for  the  purpose  का  समाधान  न  हो  जाय  कि  न्याय  के  प्रयोजन

 of  vexation  or  delay  or  for
 के  लिये  ऐसा  करना  आवश्यक  है

 defeating  the  ends  of  justice.
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 Such  ground  shall  be  recorded

 by  him  in  writing.
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खंड  ३५  के

 अन्य  सब  संशोधन मतदान  के  लिये रखे  गये
 Provided  that,  when  the

 तथा  अस्वीकृत  हुये  |

 accused  has  cross-examined  or

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं  :
 had  the  opportunity  of  cross-

 examining  any  witness  after  खंड  ३५,  संबोधित  रूप

 यक  का  अंग  बने  ी the  charge  is  framed,  the

 attendance  of  such  witness

 shall  not  be  compelled  under  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 खंड  34  संशोधित रूप  विधेयक  में this  section,  unless  the  Magis-

 trate  is  satisfied  that  it  is  जोड़  feat गया

 necessary  for  the  purpose  of  खंड  २६  पर  संशोधन  संख्या  १११

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान  के  लिये

 ["  (९)  यदि  अभियुक्त  अपनी  सफाई  रखा  गया  अस्वीकृत हुआ

 आरम्भ  करने  के  दंडाधिकारी से
 पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  ॥  यह  हे

 आवेदन  करता  हे  कि  किसी  साक्षी  की

 खंड  २६  विधेयक का  अंग  बने  1.0
 स्थिति  को  बाध्य  करनें  के  जिससे  कि

 उसका  परीक्षण  या  प्रति परीक्षण  किया  जा
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 किसी  दस्तावेज या  अन्य  वस्तु

 को  पेश  करने  के  आदेशिका  निकाली

 खंड  २६
 विधेयक  में  जोड़  दिया

 गया |

 खंड  २७  विधेयक  में  जोड़  fear  गया
 तो  दंडाधिकारी ऐसी  आदेशिका  निकाल

 देगा  जब  तक  कि  उसका  विचार  न  हो  कि
 खंड  २८  पर  सब  संशोधन  उपाध्यक्ष

 महोदय  द्वारा  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा
 ऐसा  आवेदन

 इस
 आधार  पर  अस्वीकृत हो

 अस्वीकृत हुये जाना  चाहिये  कि  वह  विलम्ब  करने  के

 जन  से  या  न्याय  के  उद्देश्य  में  बाधा  डालने
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 के  लिये  किया  गया  हैं  ।  ऐसे  आधार को  वह  खंड  २८  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 लिखित  रूप  सें  अभिलिखित करेगा
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 जब  कि  अभियुक्त  दोषारोप  के  खंड  २८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 परचात्‌ किसी साक्षी का किसी  साक्षी  का  प्रति-परीक्षण  कर  खंड
 रे

 और  ३४  पर

 चका है  या  प्रति-परीक्षण करने  का  सब  संशोधन  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  मतदान

 अवसर  मिल  चुका  है  तो  उस  साक्षी  को
 के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुये  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  सम्मिलित  नहीं  करेगी
 ।

 परन्तु  डा०  काटजू

 PR\MEY ३०,  ३१,  ३३  और  ३४  इसे  सम्मिलित कर  रहे  है  ।

 विधेयक  का  ay  बने  ।'

 सामान्य  नियम  के  रूप  में  जूरी  सुनवाई
 प्रस्ताव  स्वीकृत  दरा  |

 लागू  करने  के  उद्देश्य  से  हमने  अनेकों  संशोधनों

 खंड  ३०,  ३१,  ३३  शौर  ३४  विधेयक
 के  प्रस्ताव किये  हूं  ।  इस  सम्बन्ध में  इस

 में  जोड़  दिये  गये  ।
 आपत्ति  से  भली  प्रकार  अवगत  हूं  कि  अनेकों

 खंड  ३६
 पर  संशोधन  संख्या

 208  मामलों  में  जूरी  संतोषजनक सिद्ध  नहीं  हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  द्वारा  मतदान  के  लिये  रखा  परन्तु  यह  जूरी  का  दोष  नहीं  है  अपितु  उन

 गया
 तथा  अस्वीकृत  हुआ

 ।  प्राधिकारियों का  दोष  है  जो  जूरी  का  प्रवीण

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 करते हैं  ।  मेंने  देखा  है  कि  जूरी  सदस्य

 खंड  ३६  विधेयक  का  अंग  बने  ।”  जमींदार  से  चुने  जाते  हें  और  वे  भ्रष्ट

 होते ft  इसी  कारण  हमने  अपने  संशोधनों

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 द्वारा  जूरी  को  व्यापक  बनाने  की  मांग  की

 खंड  ३६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  इन  संशोधनों  के  हम  ag  स्पष्ट

 कर  देना  चाहते हैं  कि  केवल  न्यायाधीश  द्वारा
 नये  खंड  जोड़ने  सम्बन्धी  सब  संशोधन

 की  जाने  वाली  सुनवाई  की  अपेक्षा  असेसर

 द्वारा
 की

 जाने  वाली  सुनवाई  कहीं  अच्छी
 गय  तथा  अस्वीकृत हुये

 है  ।  हमें  पूर्ण  विश्वास  है  कि  असेसर  द्वारा

 खंड  ३२,  ३७  तथा  ३८  विधेयक  में  होने  वाली  सुनवाई  अच्छी  बात  नहीं

 जोड़  दिये  गये  ।
 यह  जूरी  प्रणाली  का  स्थान  नहीं  ले  सकती  ।

 खंड ३९  से  ६०  परन्तु  जहां  जूरी  द्वारा  सुनवाई  होने

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अब  हम  ३९  से  ६०
 उपबन्ध  नहीं  किया  गया  वहां  केवल

 धीर  द्वारा  होने  वाली  सुनवाई  की  अपेक्षा
 तक  के  खंडों  पर  विचार  करेंगे  ।  जो  माननीय

 असेसर  के  रूप  में  ही  जन-साधारण का  सम्पर्क
 सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहें  वे  चिटों

 पर  संशोधनों  की  संख्या  लिख  कर  यहां  पटल
 कहीं  अधिक  वांछनीय  है  ।  यदि  ऐसे

 पर  रख  दें  ।  साधारण  द्वारा  सुनवाई  हो  जो  साक्ष्य

 सम्बन्धी  अपने  मत  से  मामले  को  प्रस्तावित

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 इस  वर्ग  की  धाराओं  कर  तो
 निश्चय  ही  यह  अत्यधिक

 में  हमारा  सम्बन्ध  जूरी  द्वारा  सुनवाई  के  नीय  बात  है  ।  क्योंकि  हमारी  न्यायपालिका

 अधिकार  से  है  ।  हमारे  अंग्रेजी  शासकों  ने  को  साक्ष्यों पर  एक  विशिष्ट दृष्टि  से  विचार

 सत्र  मामलों  में  दो  प्रकार  की  सुनवाई  का  करने  का  प्रशिक्षण  मिला  परन्तु  एक  सामान्य

 उपबन्ध  किया  था  अर्थात्‌  एक  जूरी  द्वारा  और  व्यक्ति  अपने  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  पर

 दूसरा  असेसर  द्वारा
 ।

 इस  उपबन्ध में  हमारी  मानवीय  दृष्टि  से  विचार  कर  सकता  है  ।

 बुद्धि  तथा  क्षमता  के  लियें  घृणा  और  साक्ष्य  में  कोई  आलोच्य बात  न  होने  पर  भी

 कुशलता  के  लिये  उपेक्षा  भाव  सन्निहित  है  वह  कह  सकता  हैं  कि  साक्ष्य  विश्वसनीय  है  ।

 लोग  यह  आशा  करते  हें  कि  राष्ट्रीय  सरकार  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण बात  है  और  हम  सब

 हमें  इस  अपमान  से  मुक्त  करेगी  और  इसे  इसके  पक्ष  में  परन्तु  यदि  इच्छा  पुणे  नहीं

 ata  द्वारा  प्रस्तुत  होने  वाले  विधेयक  में  हो  सकती
 तो

 हम  इस  बात  को  चाहेंगे  कि
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 साधन

 किसी  भी  रूप  में  मामले  से  सामान्य  व्यक्ति  श्री  दातार
 :

 कोई  भी  arya  नहीं

 का  १  बना  रहे  चाहे  वह  असेसर  के  रूप  चाहता  ।

 में
 शी  साधन  संशोधनों  के  बारे

 में

 में  गृह  मंत्री  से  निवेदन  करता
 कया हैं  ?

 हूं  कि  वह  इस  विधेयक  में  इस  अपमानजनक  उपाध्यक्ष  महोदय  :  ae  संशोधन  दे

 उपेक्षा-भाव की  अभिव्यक्ति  नहीं  करेंगे  कि
 सकते हें

 वे  हमारे  लोग  न्याय  प्रशासन  में  सम्मिलित  CS
 श्री  राघवाचारी  :  सभा  q  गणपूर्ति

 किये  जाने  के  योग्य  नहीं  हें  ।  जहां  कहीं  भी

 जूरी  में  उचित  लोगों  का  प्रवरण  किया  गया
 नहीं

 हैं  ।

 वहां  जूरी  ने  अच्छा  कार्य  |किया  है  भर  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  गणपूर्ति के  लिये  में

 न्याय से  मानवीय  प्रशासन में  सहायता  दी  घंटी  बजाता  हूं  ।

 =  हमें  अपने  लोगों  पर  भरोसा रखना
 अब  गणपूर्ति हो  गई  है  ।

 चाहिये  और  उचित  जूरी  सदस्यों  का  वरण

 करना  चाहियें  ।

 और  संख्या  १४२  तथा  १४३. ॥

 घन  संख्या  ५८९  से  RoR,  संख्या  ७४
 से

 ९२

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय

 मंत्री  ।

 निम्न  लिखित  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  :

 मरू एने ना  नू  नाम  संशोधन
 संख्या

 खंड  २४  ER श्री  साधन  गुप्त

 श्री  कार  डी०  मिश्र  ७४

 खंड
 Yo

 श्री  साधन  गुप्त  ५६०,  ५६१,  ५९६९२,  ५८३

 श्री  arco डी  मिश्र  ७५

 खंड  ४१  श्री  साधन  गुप्त  X&®,  ५९५,  XE&

 श्री  कार  डी०  मिश्र  ७६,  \99

 ७८ खड़  ४२  श्री  कार  डी०  मिश्र

 खंड  ४५  श्री  साधन  गुप्त  ९७

 श्री  कार  डी०  मिश्र  oe

 खंड  vy  बनी  साधन  गुप्त  485

 श्री  कार  Sto  मिश्र  य्०

 खंड  ५५  श्री  साधन  गुप्त  A&E

 खंड  ५६  श्री  साधन  गुप्त  ६००

 खंड  ५७  श्री  साधन  गुप्त  Rog

 खंड  ५९  RoR श्री  साधन  गुप्त

 नया  खंड  श्री  साधन  गुप्त  ६०३

 ae  ve  श्री  कार  Sto  मिश्र  a



 १०१३  दंड  प्रक्रिया  संहिता  दिसम्बर  १९५४  )  विधेयक  १०१४

 प्रस्तावक  का  नाम  संशोधन  संख्या

 खंड  Yo  श्री  अनार  डी०  मिश्र  प्रे

 खंड
 ५१  श्री  आर०  डी०  पडे

 खंड ५२  श्री  ग्राम  डी०  द्

 qs  भ  दे  श्री  करार  डी०  पशु

 खंड  ४४  श्री  ग्राम  डी०  दल

 डी० नया  खंड  ५४क  ,  बनी  करार  ८७,  oo

 खंड  ४४  |  श्री  शरीर  डी०  मिश्र  ८€

 नया  खंड  भ्भ्क  ..  श्री  करार  डी०  a)

 खंड  ४६  श्री  कार  डी०  मिश्र  &2

 खंड  yo  श्री  चार  डी०  २

 खंड  प्रद  श्री  करार  डी०  १४२

 खंड  ५९  श्री  कार  डी०  मिश्र  १४३
 लट

 उपरोक्त  सब  संशोधन  उपाध्यक्ष  खंड  ३९  से  ६०  विधेयक में  जोड़

 महोदय  द्वारा
 सभा

 में
 मतदान  के  लिये  द्य  गये

 रखे  गये  तथा
 ग्र स्वीकृत  हुए  ।

 इसके  पहचान  लोक-सभा
 ५  म०  प०

 २  १९५४  के  ग्यारह बजे  तक  के
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  प्रदान यह

 श्ग्कि  खंड  ३९  से  ६०  तक  विधेयक  लिए  स्थगित  हुई  ।

 का अग  बने  | दि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 की  ग
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